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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  1

 Mr.  Speaker  पा  the  Chair

 प्रदनों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Supply  of  Power  to  Farmers  in  States

 *306.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Emergy  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  country  is  facing  power  crisis  at  the  moment  and  the

 farmers  of  many  States  like  Uttar  Pradesh,  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan
 are  incurring  heavy  losses  on  this  account;  and

 (b)  if  so,  the  facts  in  this  regard ?

 ऊर्जा  मंत्री
 पी०  :  और  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 इस  सितम्बर  से  नवम्बर  के  दौरान  ग्यारह  राज्यों  में  बिजलो  की  कमियां  रही  ।

 इन  कमियों  के  ब्यौरे  और  इनके  फलस्वर्‌प  इन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में
 की

 गयो  बिजली  की

 कटोतियों/लगाए  गए  प्रतिबन्धों  का  उल्लेख  उपाबन्ध  में  कीया  गया  है  ।  [ware  में

 देखिये  संख्या  एल०  1289/77]

 हरियाणा  और  राजस्थान  राज्यों  में  बिजली  पर  लगो  कटौतिदां  वत्ध  सितम्ब अक्तूबर

 1977  में  उठा  लिए  गए  थे

 यद्यपि  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  के  ती  क्षेत्रों  में  बिजलो  की  सप्लाई  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  हूँ  ,

 परन्तु  aT  मान  रबी  को  फन  के  लिए  बिजली  की  कमी  के  बारे  में  किसी  भी  राज्य  से  कोई  सुचना  नहीं

 मिलो  है  ।
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 Oral  Answers  Deceinber  7,  1977

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  The  hon.  Minister  has  stated  in  the  state-
 ment  that  power  cuts  were  restored  in  the  States  of  Punjab  and  Rajasthan.
 But  power  cuts  and  restrictions  are  still  continued  in  the  States  of  Madhya
 Pradesh  and  Uttar  Pradesh.  It  is  affecting  the  Rabi  crops  considerably.
 would  like  to  know  the  steps  taken  in  this  direction  in  view  of  the  facts  that
 power  shortage  has  always  been  causing  1055  to  the  farmers  in  one  way  or
 other  particularly  when  their  crops  are  grown  up.  I  would  also  like  to  know
 the  percentage  of  increase  in  the  hydel,  thermal  and  nuclear  power  from  the
 last  April  to  November,  1977  to  meet  the  shortage  of  power  which  has  become
 a  permanent  feature.

 क थ्रो  पो०  क  इन  महीनों  में  कृषि  के  क्षेत्र  में  बिजलों  की  अपेक्षाकृत  कम  खपत  हुई  है  ।

 कृषि  क्षेत्र  को  ओर  से  इस  बारे  में  अभी  कोई  fantad  नहीं  fears  कठिनाई  तब  होती  है  जब  बिजलों

 की  सभी  को  आवश्यकता  है  उस  समय  बिजली  उपलब्ध  नहीं  ।  इसी  समस्या  का  मुकाबला

 करने  के  लिये  ear  कटौती  प्रणाली  या  ग्रुप  आरम्भ  की  है  ।  कृपिक्षेत्र  तथा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को

 भो  बिजली  सप्लाई  की  जाता  है  ।

 Dr.  Laxminaraya  Pandeya:  The  hon.  Minister  has  stated  that  power  cuts
 have  been  decreased  and  that  there  is  no  difficulty  so  far.  But  I  would  like
 to  bring  it  to  your  notice  that  in  Madhya  Pradesh  25  per  cent  power  cut  still
 continue  to  exist  and  the  farmers  are  experiencing  heavy  loss  thereby.  The

 hon.  Minister  had  decided  that  the  persons  having  private  farms  and  indus-
 tries  had  to  generate  power  by  their  own  power  generators.  But  those  persons
 did  not  comply  with  this  instruction  and  tried  to  get  power  from  State  Elec-

 tricity  Boards.  Thus  the  purpose  of  making  power  surplus  and  making  it

 available  to  our  farmers  was  defeated.  What  are  the  reasons  for  not  doing
 this  ?  May  I  know  the  steps  being  taken  by  the  Government  to  ensure  that

 industries  generate  their  own  power,  the  power  thus  made  surplus  is  made

 available  to  the  farmers  ?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  ट्  तक  उद्योगों  की  अपनी  रक्षित  यूनिटों  का  सम्बन्ध  है  AT

 विचार  है  कि  जब  उयोगों  को  इसको  आवश्यकता  होतो  वे  अपनो  बिजली  पदा  करते  है  तथा  उसका

 उपयोग वे  प्त्र्यं  करते  उत  मामले  को  जांच  करना  राज्य  सरकार  का  काय  है  ।  उद्योग  के  पास

 उनकी  रक्षित  बिजली  यूनिटें  है  तथा  वे  अपनो  विजली  उत्पन्न  करते  है  ।  जब  तक  राज्य  सरकार  और

 राज्य  बिजली  बोर्ड  उत  मामले  में  कु  नहीं  करते  हम  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  जहां

 तक  ea  जानकारी है  बिजली  की  कमी  के  कारण  कृषि  क्षेत्र  को  आ  रम्भिक  कुछ  घंटों  के  अतिरिक्त  कोई

 ह्वानि  नहीं  हो  रद्दी  है  ।

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  I  wanted  to  know  the  percentage  of  increase

 in  power  from  April  to  November.

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 Shri  Bharat  Bhushan :  According  to  the  information  supplied  by  the  hon.

 Minister.  there  is  no  shortage  of  power,  but  my  information  is  that  electricity

 is  not  available  for  12  hours  in  a  day  in  the  rural  areas  of  Uttar  Pradesh.

 There  is  regular  rostering  of  seven  hours  and  peak-hour  rostering  of  five

 hours,  making  12  hours  of  non-availability  of  electric  supply.  represent
 that  area  of  Uttar  Pradesh  which  has  undergone  ‘green  but  due

 to  non-availability  of  power  to  small  paddy  units  for  12  hours,  the  farmer
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 16  AASTAY,  1899  (TH):
 मदक

 उत्तर

 is  neither  able  to  sell  his  commodity  nor-carry  out:  sewing  I  want
 to  know  what  steps  the  Hon.  Minister  propose.  to  take  for  implementing

 his
 pronouncement

 in  such  a  situation  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जो  शिकायत  कर  रहे  आप  उनको  जांच  कर  सकते  है  ।

 श्री  पी०  :  बिजलों  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  कठिनाई है  ।  उत्तर  प्रदेश  में

 चाहे  औद्योगिक  और  अन्य  क्षेत्रो  में  कितनी  भी  हुई  किसानों  को  दो-चार  घन्टों  की  थोड़ी

 अवधि  को  छोड़कर  बिजली  सप्लाई  की  जाती  है  ।  इसके  अतिरिक्त  किसानों  को  बिजलो दो  जाती  है  ।

 हाल  में  कुछ  यूनिटें चालू  की  गई  है  |  माचं  1978 के  अंत  तक  हमें  आशा  है  उत्तर  प्रदेश  में  भी  बिजली

 सप्लाई  को  स्थिति  में  सुधार  हो  जायेगा  ।

 श्री  के०  मालन्ना  :  विवरण में  यह  कहा  गया  है  कि  कर्नाटक  में
 अब

 तक
 विभिनन  श्रेणियों  के  उद्योगों

 10  प्रतिशत  से  55  प्रतिशत  तक  बिजली  को  कटौती  की  गई  ।  आवश्यक  निर्माणाधीन

 और  सिचाई  परियोजनाओं  तथा  सिचाई  पम्प  सैटों  के  मा  मले  में  बिजली  को  कटौती  नहीं  को  गई  ।

 में  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  कर्नाटक  सरका र  ने  तापीय  अथवा  पन  बिजलो  परियोजनाओं  की  बिजली  की

 कटौती  लागू  न  करने  के  बारे  में  अनुरोध  किया  यदि  तो  वे  परियोजनाएं  क्या
 दूसरे

 क्या  तदथ

 प्रबन्ध  बिंजली  की  कटौतो  को  दूर  करने  के  लिये  किया  जाता  है  ?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  जहां  तक  कर्नाटक  का  सम्बन्ध है  वहां  बिजलो  को  कठिनाई है  ।  इसी  लिये

 केरल  से  कुछ  बिजली लो  जाती  है  तथा  कुछ  तमिलनाडु  सेली  जातो  है  और  कर्नाटक  को  सप्लाई की  जाती

 है  ।  1979  में  शरावती  परियोजना  चालू  होने  तक  कर्नाटक  में  बिजलो की  कमो रह  सकती  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  तापीय  बिजर्ली  घरों  के  लिये  हाल  में  कुछ  परियोजना  रिपो  प्राप्त हुई  उन  पर  विचार  किया

 जारहाहै  ।  वे  हास्पेट  और  रायचूर  के  आसपास  हैं  ।  तापीय  बिजली  घर  को  स्थापना  हो  रही  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  स्थिति

 को  गम्भो  रता  को  अत्यंत  कम  करके  दिखाया  गया  है  |  पश्चिम  बंगाल  सहित  कई  राज्यों  में  बिजली  का

 गम्भीर  संकट  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैँ  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  गैस  टरबाइन  के  बार  में  यह  संच  है  कि  नौकरशाह  के

 दो  ग्रुप  हू  और  उद्योगतन्त्रवादियो  में  भारी  मतभेद  वे  एक  दूसरे  के  विरुद्ध  लड़  रहे  हूँ  क्योंकि  उनका

 नेतृत्व  रा जनोतिज्ञ  कर  रह ेहे ंऔर  इसी  का  रण  गेंस  टरबाइन  की  खरीद  में  विलम्ब  हो  रही  है  ।  क्या  यह

 भो  सच  है  कि  ब्रिटिश  इंजीनियरों  का  एक  दल  10  दिन  पुर्व  जो  3.0  ०सी ०  से  कुछ  तुटियां  दूर  करने  आया

 थाऔरहमारेविचार से  120  मेगावाट  निर्मित  क्षमता के  विरुद्ध  केवल  1  5  मेगावाट  निर्धारित की  गईथी  ?

 उनके  च्द्रपुरा  और  संथलदीप  जिनका  नियंत्रण  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  होता  दौरे  के  दौरान

 जहां  तक  चथ्द्रपुरा  का  सम्बन्ध  है  दामोदर  घाटो  निगम  का  कोई  वरिष्ठ  अधिकारी  अथवा  इंजीनियर

 स्थल  पर  उपस्थित  नहीं  कृपया  यह  भी  बताये कि  फरक्का  में  तापोय  बिजलो  घर  किस  स्थिति  में

 परियोजना  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 श्री  पी०  :  जहां  तक  प्रश्न  के  भाग  का  सम्बन्ध  है  मुझे  उद्योगतन्व्रवादियों  अथवा

 प्रशासकों  के  बोच  किसी  ग्रूप  की  जानकरी  नहीं  है  |  के  आयात  का  प्रश्न  सरका र  के  सक्रिय

 विचाराधीन  है  और  इस  बारे  में  fata  ले  लिया  जायगा  ।  जहां  तक  ब्रिटिश  इंजोनियरों  के
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 दौरे  का  सम्बन्ध है  मुझे  इस  बा  रै  में  इस  समय  कोई  जानका  रीਂ  नहीं  है  क्योंकि  इस  प्रश्न  से  में  arreg  में  पड़

 गया हु  |  water  फरक्का  तापीय  fasta  घर  में  बिजली  की  स्थिति  का  प्रशन  मैने  AT  यद  इस  बारे  में

 पहले ही
 बता  दिया  ।  यह  विचाराधीन है  ।  जब  तकनी की  थिंक  प्रक्रिया  पूरी  हो  जायेगो  तो  इसे

 मंत्रिमंडल
 में

 निवेश  सम्बन्धी  निणेय  के  लिये  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  ।

 श्री  sarfana  बसु  :  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन
 :  इसमें कुछ  महीने  और  लगेंगे  ।

 Shri  Ramanand  Tiwari:  There  has  been  draught  in  Bihar  in  thousands
 of  acres  of  land  has  been  affected  due  to  shortage  of  power  I  want  to  know
 the  reasons  for  not  supplying  power  continuously  for  five  hours  to  Bihar  if
 there  is  no  shortage  of  power  there.  Inspite  of  repeating  requests  from  me

 and  other  Members  of  Legislative  Assembly  there  is  still  shortage  of  power
 in  Bihar  and  the  crops  are  drying  as  a  result  thereto.  I  want  to  know  the
 action  Government  propose  to  take  in  this  connection  ?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  जहा  तक  बिहार  राज्य  का  सम्बन्ध  वहां  पर्याप्त  अधिस्थापित  क्षमता

 विद्यमान  है  ।  कुछ  यूनिटों  के  पुराने  हो  जाने  के  कारणਂ  बिजली  को  उपलब्धता  बहुत  कम  है  और  इसके

 अतिरिकत  बिहार  में  समय  समय  पर  बिजलो  की  कटौती  की  जा  रही  है  इसके  बावजूद  हमें  बिजलो  बोड़

 अथवा  सरका र  से  कोई  शिका  यत  प्राप्त  नहीं हुई  हे  और  हमें  इस  बारे में  कोई  जा  नका री  नहीं

 खादी  तथा  WALA  आयोग  दवारा  अधिक  संख्या  मं  रोजगार  दन  क  लारम  लक्ष्य

 *307.  श्री  जी०  वाई०  ऊुल्ण न  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  HIT  करेंगे  कि

 क्या  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  ऊंचे  लक्ष्य  निर्धारित  किय  हं  और  उसका  इस  a

 व्यक्तियों  को  अधिक  संख्या  में  रोजगार  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  हां,तो  उक्त  योजना  सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  क्या  ग्रामोण  क्षत्रो  में  रहने  वाले  लोगों

 को  भी  इस  योजना  में  तरजीह  दी  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  फर्नान्डिस
 और

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।  |  प्रयालय  में  रखा  गया  ।  दे  faq  सख्या  एल०  ट।०  1290/771  |

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन्‌  :  यहां  यहू  बताया  जा  चुका  है  कि  खाद  ग्रामोद्योग
 आयोग ने  पत्थर  कटाई

 fraté  और  पालिश  करने  को  में  मान्यता  द  ।  पत्थर  कटाई  को  मान्यता  दिये  जाने  के  बा  वजूद

 सात  विशिष्ट  ग्रामोद्योग  अर्थात्‌  अना ज  और  दालों  का  प  रिष्क  ग्रामी  ग्रामी  ग्रामीण

 मिटटी  के  लोहा  अखाद्य  तेलों  और  साबून  और  गन्ना  गड़  और  खांडसारो के  विकास  पर

 विशेष  जोर  नहीं  दिया है  ।

 पत्थर  कटाई  को  इसमें  शामिल  न  करने  के  क्या  कारण  है
 ?

 श्री  जाजें  फर्नार्डिस  :  विवरण  में  यहं  बताया  गया  है  कि  कुटीर  उद्योगों  क ेविकास  पर  fara  जोर

 दिया  गया  है  ।  इसका  अथ  ag  नहीं  है  कि  अन्य  ग्रामीण  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जा
 रहा  है  ।

 श्री  जी०  वाई०  कूष्णन्‌ : ् :  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  को  जानकारी  हैकि  बड़े  और  छोटे

 पतियों  ने  कर  बचाने  के  उद्देश्य
 से  इस  TAT  के  अन्तगंत  योजनाएं  और  परियोजनाएं  आ  रम्भ  की  है

 ?
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 at}  जाज  फर्नान्डिस  :  ऐसा  मामला  मेरी  जानकारों  में  लाया  गया  है  ।

 श्री  वी०  अरुणाचलम
 :  50  हजार  लोगों  को  नौकरी  देने  की  योजना  के  अन्तगंत  तमिलनाड़  में

 खादी  Ne  में
 अभ्य  धियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  लेकिन  उन्हें  अभी  तक  किसी  स्थान  पर  खपाया  नहीं

 गया  है  ।  क्या  सरकार इन
 प्रशिक्षकों  को  भविष्य  में  खपाने  के  लिये  अनुदेश  देगी  ?

 at  जाज॑  फर्नान्डिस  :  इत  म।मले  में  आगे  कायं  वाहो  करना  राज्य  बोड़  का  काम है  मैं  आयोग  से

 इस  मा  मले  में  शी  घ्  गि  क तराह  करने  का  अनुरोध  करूंगा  |  में  राज्य  बो  से  भी  इस  मामले  पर  कार्य  वाहो

 करने  का  अनुरोध  करूंगा  ।

 Shri  L.  L.  Kapoor  :  I  want  to  know  from  the  hon.  Minister  whether  the
 scheme  under  Khadi  and  Village  Industries  include  setting  up  of  Training
 Centres  in  every  village  for  providing  training  to  village  artisans  and  when
 these  centres  are  going  to  be  set  up  ?

 Shri  George  Fernandes  :  The  work  of  khadi  and  village  Industries  in  the
 whole  country  is  looked  after  by  Khadi  Commission  but  the  field  work  is
 looked  after  through  the  State  Boards.  700  institutions  in  the  country  are
 such  which  works  on  national  level  and  we  are  making  efforts  that  State

 Boards  may  impart  training  and  that  these  700  institutions  may  work  through
 an  institution.  Efforts  are  being  made  to  expand  these  institutions  and  we

 hope  that  there  will  be  no  difficulty  in  bringing  the  districts  of  the  country
 under  them.

 श्रोमती  fo  जयलक्ष्मी  ।  कपा  माननीय  मंत्रो  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  कुछ  लघु  उद्योगों

 और  कुछ  बड़े  निर्माण  एककों  ने  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोगਂ  के  अन्तगत  अपने  एककों  को  छोटे  एककों

 का  रूप  दे  दिया  है  और  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  अन्तगंत  पंजीकरण  के  लिये  आवेदन  किया  था

 जिससे  उन्हें  केन्द्रीय  उत्पादन  कर  में  छूट  मिल  इनके  विरुद्ध  क्या  काय  वाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  जाज  Hates |  ः  मुझे  छोट  उद्योगपतियों  द्वारा  की  गई  एसो  गतिविधियों  को  कोई  जानकारों

 नहीं  यदि  उनको  मेरी  में  लाया  तो  हम  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कार्यवाही  करेंगे  .  .

 )

 अध्यक्ष  महोरय  उनको  कहना  है  कि  उन्हें  इस  बारे  में  कोई  जानकारों  नहीं  आप  ऐसे  मामले

 इनको  जानकारी  में  ला  सकते  हूँ  ;  आप  उन्हें  इस  बारें  में  लिख  सकते  हैं  और  ag  इस  मामले

 की  जांच  करेंगे  ।

 Shri  Mahi  Lal:  I  want  to  know  whether  the  hon.  Minister  is  aware  that

 the  employees  of  Khadi  Commission  are  on  strike  against  their  officers  and
 there  is  a  great  bungling  in  it?  I  also  want  to  know  whether  the  Hon.
 Minister  is  aware  that  a  shop  in  Connaught  Place  run  by  Khadi  Commission
 is  selling  Mill  made  cloth  ?

 Shri  George  लाइंस  :  I  am  not  aware  that  a  strike  is  going  there  and
 that  the  mill  made  cloth  is  being  sold  there  does  not  appeal  me.  However
 if  that  complaint  is  against  some  particular  store,  it  may  be  looked  into.

 श्रो  डिवेन्द्र  दे  पाई  :  में  कम  च  रियोंकी  नियुक्तियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  जानना  चाहूंगा  और  मैं

 यह  भा  जानेता  चाहूंगा  कि  खादी  तथा  ग्रांमोद्योग  में  नियुक्त  कम  चा  रियों  की  द  निक  आय  क्या  है  ?
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 sit  जाज  फर्नान्डिस  al
 तथा दूसरे प्रक  रकी

 खादी

 दौ  ए्णएक  प्रकारक  करघ

 तथा  दुसरे  प्रकार  के  करघ ेके  लिये  दैनिक  ara  भिन्न-भिन्न  है  हूं  प्रतिदिन  2.  50  रुपय
 से

 10.  (
 रुपय  के  बींच  है

 ।  ग्रामोद्योग में  भी  यह  2.  50  रुपये  से  10

 क

 व
 मीसा  का  वेॉकल्पिक  विधान

 Bags
 डा०  हेनरी  :

 क  थी  हुकुमचन्द  कछवाय :

 थ ह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 a) ¥) Fea
 क्या  यह  सच  है  कि  सरकर  मीसा  के

 बारे मे  गोच
 रही  है

 बात  पर  एक

 कम  कठोर  वैकल्पिक  विधान  बनाने  के

 = = As
 (%

 )  या ् ्य  तो  नए  मीसा  विधान  का  मुख्य  ब्यौरा  क्या

 कपा  राज्यों को  कहा  जाएगा  कि  हाल  में  जारो  किए  गए  अध्यादेशो ंके  स्थाः  पर  नए  कानून

 ह

 कया  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  राज्यों ने  संघ  सरका र  को  लिखा है  कि  मोसा  कें
 न

 vai

 स्थिति

 में
 उन  राज्यों  में  कानून  और  व्यवस्था  को  स्थिति  पर  नियंत्रण  रखना  बहुत  कठिन  है  ;

 यदि  तो  ऐसा  किन  राज्यों ने  कहा  है  और  उन्हें  क्या  उपाय  सुझाए  गये हूं
 ।

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  :  और  :  मोसा  कें  निरसन
 और  अन्य  सम्बन्धित  मामले  28  1977  को  संसद  के  दोनों  सदनों  में  cree g|  ति

 क  रुप
 bl  में  SIT  वाहक

 3
 उपराष्ट्रपति  के

 कें  भाषण  में  प्रतिपादित
 नी

 ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचा  और  सरकार  वाल  सन्
 nae

 में  आवश्यक  विधायी  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेगो  ।

 सरकार  के  विचाराधोन ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहों

 जो  श्रीमान
 थ

 द

 प्रश्न नहों  उठता  |  थ

 डा०  ह  आस्टिन :  हाल  ही  के  सप्ताहों  में  समाचार  पत्नों  में  यह  समा चा  र  प्रवदगशित  हुए  हूँ  और

 इस  वात  क  करदा  सि  कार  द  के  सरकार  अथवा  गह  मंत्रालय  का  विचार  ‘Alia’  के  समा  न  कोई
 दूसरा

 कानून  बनाने  का  है  ।  हाल  हो  में  मध्य  प्रदेश  और  शा  यद  जम्मू-काश्मोर  में  घटो  घटनाओं  के  कार

 भ
 इभ  समाचारों  को  बल  मिला  है  और  लोग  इसमें  विश्वा  स  करने  लगे  हैं  ।  जम्मू  और  काश्मीर के  अध्यादेश

 के  अनुसार  लोगों  को  बिना  मुकदमा  चलायें  निरम्तर  दो  वर्ष  को  अवधि  तक  बन्द  रखा  जा  सकता  है  और  द  थ

 उन्हं  छोड़ने  के  बाद  दो  ag  के  लिये  फिर  से  गिरफ्तार  किया  जा  सफताहै  ।  मध्य  प्रदेश  को  स्थिति  सव

 विदित  है  और  वह  यह  कि  बिजली  कमंचारियों  की  वेध  हड़ता ल  को  दबाने  के  लियें  लघ  लाग  किया

 गया  है  और  यूनियन  के  नेताओं  को  जलों  में  डाल  दिया  गया है
 |  समाचारों  में  खबरों  से  इस  बात  का

 पता  चलता है  कि  वभिन्‍्  राज्यों  में fans  हुई  कानून  और  व्यवस्थां का  मुकाबला
 करने

 के  लिये  मोसा  के

 उपवन्ध  वाले  इस  मीसा जेसे  नये  कानून  को  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  देश  में  आतंक फल  we  है  ।

 मे  यह  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  एक  आयोग  इस  बारे  में  जांच  कर  रह डी  है

 क्या  जब  तक  आयोग  का  प्रतिवेदन  नहीं  आ  जाता  आपका  विचार  एक  नय  प्रकार  का  कानन  लाग  करने  का
 oe

 ie  a 6
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 है  ।
 में  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  कया  गृह  मंत्री  इस  बात  का  स्पष्ट  आश्वासन देंगे  कि  ऐ  सा  कानून  लागू

 करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  और  ‘Alar’  को  समाप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 मंत्री  चरण  fag)  :
 इस  बारे  में  एक  बहुत  स्पष्ट  उत्तर  दिया जा  चुका  है  ।  मेरे  विचार

 से  माननोय  सदस्य  ने  कोई  नया  प्रश्न  नहीं  किया  है  |
 यह  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  वह  चर्चा  उठाना

 चाहते  है ंतो
 अलग  बात है

 ।  मेरे  विचार  से  उत्तर  के  लिपे  कोई  प्रश्न  नहीं  बनता  t(atateare ) एं  )

 डा०  gat  यदि  हम  al  उठाना  चाहे  तो  हम  जानते  हँ  कि  उसका  क्या  प्रक्रिया  है  ।

 मेरा  प्रयास  यही  है  कि  आप  से  ag  आश्वा सन  लिया  जाये  कि  सरका र  की  ऐसा  करने  का  कोई  विचा र  नहीं

 है  ।  मुझे  प्रसन्नता  ह ैकि
 आप  इस  बारे  में  आश्वासन  दे  रहे हे  |  में  यह  समझता  हूं  कि  आश्वासन  दे

 दिया  गया  है  ।  में  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  गुह  मंत्रो  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 गृह  मंत्रालय  मध्य  प्रदेश  और  का  श्मी र  में  विद्यमा न  स्थिति  को  समाप्त  करने  के  लिये  कार्य  वाह  करेगा  और

 राज्य  सरकारों  उन  अध्यादेशों को  ,  जो  आ  ज  के  युग की  भावना  के  विरुद्ध है  वापिस  लेने  का  निदेश  देगा  ॥

 शी  चरण  fag  :  में  माननोय  सदस्य  से  यह  कहूंगा  कि  इससेਂ  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  फिर  भी

 राज्य  सरका  रों  को  एसो  कोई  सला  ह  देने  का  मेरा  विचार  नहीं  है  ।  वे  अपने  नियमों के  अन्तगंत  अध्यादेश

 जारो  कर  सकता  है  ।  उन्हें  ऐसा  का  संबंधानिक  अधिकार है  ।  कुछ  राज्यों  में  कुछ

 समय  से  पहले  हो  निवारक  निरोध  अधिनियम  विद्यमान  है  ।  राज्यों  को  उन  के  अधिकारों से

 वंचित  करने  के  लिये  संविधान  में  संशोधन  करना  होगा  ।

 शो  सो ०  ute  farqalay  :  मंत्रो  महोदय  ने  बताया  है  कि  राज्य  सरकारो  को  यहं  अधिका र  है  कि

 वे  अपने  राज्यों  में  मीसा  लागू  कर  सकते है
 |  में  जानता  चाह्वता  हूं  कि  क्या  यह  उत्तर  भारत

 के
 सभो

 राज्यों  में  लागू  होगा  या  केवल  उन  राज्यों  में  पार्टी  का  राज्य  है  |

 अग्यक्ष  महोदप  :  जी  उन्होंने  बताया  है  कि  राज्यों  को  अपने  का नून  लागू  करने  का  संवे  घानिक

 अधिका  रहै  ओर  इलए वे  हस्तक्षेप  नहों  कर  सकते  ।  उन्होंने  यह  बताया है
 ।

 श्री  ato  एन०  :
 मे

 रा  प्रश्न  है  कि  क्या  यह  सभा  राज्यों  में  लागू  होगा
 ।

 थो  agate  रवि  :  यह  x aaa त  ftata  का  नूनी  विषय  नहीं  है  परन्तु  राजनोतिक  विषय  भो  है

 मंत्री  महोदय  ने  Tor  सप्ताह  मेरे  अतारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  ar  कि  वह  भारत  रक्षा  नियम  के

 समान  एक  नत  कानन  लागू  करने  पर  विचार  कर  रहे  हें  इस  उत्तर  को  देखते  हुए  क्या  वहू

 यह  स्पष्ट  अश्वासन  देंगे  फि  केन्द्र  अथव  राज्यों  में  अथवा  लघु  मीम  लागू  करने  को  atta

 को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जायेगा  ?

 श्री  चरग  tag:  मैंने  पहिले  हो  बताया  है  कि  उपराष्ट्रपति  के  सभा  के  समय  दिए  गए  अभिभाषण

 के  अनुसरण  में ढपने  इत  नहीनों  में  कानून  को  जांच  को  है  और  हम  कुछ  अस्थायी  निष्कषं
 पर  पहुंचे  हूं  जेसे

 मं
 ee

 हो  सरकार  अंति  aaa  ले  लेती  ,  हम  चालू  अधिवेशन  के  दौरान  सभा  के  समय
 कुछ  विकासों

 उपाय

 लायेंगे  ।
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 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  I  congratulate  the  hon.  Minister  for  he  stated
 that  the  Central  Government  would  not  introduce  MISA.  But  fundamental
 rights  are  not  absolute  rights.  They  can  also  be  curtailed.  Taking  into

 consideration  the  saboteuring  cases,  infiltration  cases  and  other  mischiefs  in
 which  some  parties  are  interested,  will  the  Hon.  Minister

 bring
 in  some  other

 legislation  so  that  the  suspected  political  parties  engaged  in  such  activities

 may  be  bann

 Secondly
 what  is  the  reaction  of  the  Kashmir  Government  regarding  the

 Jetter  in  which  he  wrote  to  the  Kashmir
 Government

 that  the  Central  Gov-

 ernment  does  not  favour  such  things  ?

 Shri  Charan  Singh:  The  question  of  Ordinance  of  Kashmir  was  raised
 The here  and  it  was  decided  to  have  debate  for  two  hours  on  some  day

 day  has  yet  not  been  fixed  but  it  has  been  decided  to  have  debate  for  two
 hours  on  that  subject

 Regarding  the  alternative  or  repeal  of  the  MISA  or  bringing  in  some

 other  kind  of  legislation,  I  have  already  stated  that  the  Hon.  Members  should

 wait  The  Government  is  bringing  forward  its  measure  during  this  session

 श्रो  ष्ह्०  लकप्पा
 :  मंत्री  महोदय  सही  उत्तर  देने  में  डगमग  रहे  है  क्योंकि  उनकी  पार्टी  में  हो  इस

 संबंध  में  1  जतता  पार्टी  का  एक  भाग  लब भ्छ्  समोसा  बनाए  रखनेका  समथ न  कर  रहा

 है  जबकि  दूरा  AT ि  सनाप्त  करना  चाहता  है  ।  agate TA WET gat ने  re  सरका र  को  लिखें  अपने

 पत्र  में  उनसे  मौसा  वापिस  लेने  को  कहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आपका  प्रशन  क्या  है  ?

 श्री  क  ०  लकप्पा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  पार्टी  में  परस्पर  विरोध  है

 अध्यक्ष  महोदय  यह  प्रथन  नहीं
 है  ।

 श्री  क०  इतलिएवे  राज्य  atHitl AT  लव  सोमा  की  अनमति  दे  रहे ह  ।  मेरा  प्रशन  यह

 है
 कि  क्या  यद  सच  नहीं  है  कि  लव  को  बताए  रखने  के  बारे  में  आपकी  सरकार  में  विभिन्‍न  मत  ह

 और  इसलिए  आप  मध्य  प्रदेश  ओर  जम्म  ओर  क श्म[र  में  लघ  मीसा  लाग  रहने  को  अनमति  दे  रह  2

 और  इस  बारे  में  कोई  काय  वाहो  नहीं  कर  देश  में  लाग  सभो  काले  कानूनों  को  समाप्त  करने  के

 बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  उतका  उत्तर  पहिले  ही  दे  दिया  है  ।  उन्हें  दूसरे  भाग  का  उत्तर  देने  को

 आवश्यकता  नहीं है  ।

 श्रो  कठ  लकंप्पा  उन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया  2 adi  ।  यह  सुसंगत  प्रश्न  है  ।  सरकार  का

 इस  बारे  में  बभिन्‍न  विचार  ह  ।  वह  कह  सकते है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 भी  कण०  लकुप्पा  मेरा  ब्प्वस्था  का  प्रश्न है  |  मे  सरकार से  प्रशन  पूछता  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  आपने  दो  प्रश्न  पुछे  हें  एक  नाति  के  बारे में  है  जिसका  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया

 है  ।-  दूसरा  दत

 महिमा

 ह  हद  में  है  TT  प्रश्न  के  साथ  कोई  संबंध  नहीं है  |

 at  Fo  लकप्पा :  रा  प्रशन  सरकार  में  विभिन्‍न  मत  के  बारे  में  है  ।
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 a. अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार में  विभिन्‍न  मत  नहीं  हो  सकते ret

 श्री  io  लकप्पा :  मं  सरकार  में  विभिन्‍न  मत  के  बारे  में  पूछ  रहा हैं
 ।  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं

 दिया है  ।

 Shri  Laxmi  Narayan  Nayak:  The  hon.  Minister  has  -just  stated  that  the
 State  Governments  are  free  to  enact  their  laws.  But  I  would  like  to  say

 that  the  Janata  Party  and  we  have  opposed  MISA,  whether  it  is  for  longer
 period  or  shorter  period.  Will  the  Hon.  Minister  ask  the  Government
 to  repeal  it

 ?  Do  I  hope  such  ?

 अध्यक्ष  महोद॑य  :  उन्होंने  पहिले  हो  उस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  है  |

 छी  क  ०  लकप्पा  उसका  उत्तर  प्रधान  मंत्रा  देने  को  कपा  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने ब  जाया  है  किं  जहां  तक  राज्य  सरक रक  रों  का  प्रश्न ह ैry  यह  उनका  संव  धानिक

 आकारडेै

 श्री  फ  ०  लकप्पा  :  आप  इसका  उत्तर  क्यों  दे
 स्ह्ह

 इसका  उत्तर  उन्हें  देना  चाहिए  ।  सरकार

 का  इस
 वारे

 में
 क्या  विचार  हैँ

 |  इसका  उत्तर वह  दे  |
 में  प्रधान  मंत्र  से  अनु

 रोध
 कर

 रहा
 हूं

 कि  वह

 उत्तर  दें  i

 Shri  Laxmi  Narayan  Nayak:  The  Hon.  Minister  has  stated  that  the  State
 Governments  are  autonomous  But  the  State  Governments  function  under
 the  Central  Government.  If  the  State  Governments  are  doing  something
 wrong  then  the  Central  Government  can  give  its  advice  So  my  question  is
 will  the  Home  Minister  give  advice  that  the  MISA  which  has  been  introduced
 there  should  be  repealed

 जोर  से  बोलने  का  तात्पय  बहस  करने  से  नहीं  होता  है प्रधान  मंत्री  (af) ateTTaT  द

 गृह  मंत्री  ने  प  हिले  हो  बताया
 है  कि  मीसा  का  प्रयोग  नहीं  किया  जायेगा  ।  परन्तु  इसका  यह  तात्पय  नहीं

 हैकि  केन्द्र  के  राज्य  देश  के  नागरिकों  की  सुरक्षा  क ेलिए  हिसक  काय  तथा  एसी  अन्य  बातों  के  लिए

 जिम्मेवार  तत्वों  को  नजरबन्द  करने हेतु  कानून  नहीं  बना  सकते  हैं  ।

 उत्तर  बंगाल  a  रमन  पनबिजली  परियोजना

 क  309.  थी  अमर  राय  प्रधान  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  बंगाल  को  रमन  पनबिजली  परियोजना  का  मूलभूत  ढ़ांचा  तयार  हो  रहा  है

 और

 (@)  यदि  तो  यह  कब  तक  पुरा  हो  जाने  को  संभावना  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  और  (@)  पश्चिम  बंगाल  राज्य  fasay  बोड  ने

 सुचित  किया  है  कि  अस्थाई  सड़कों  व  य  भवनो ंके  निर्माण  और  निर्माण  के  लिए  बिजलो-व्यवस्था

 जसे  अवसं  रचनात्मक  काय  हाथ  में  ले  लिए  गए  इन  अवसं  रचनात्मक  कार्यों  में  एक  भाग  रमन

 विद्युत  परियोजना  चरण-दो  के  लिए  भी  है  ।  इस  परियोजना  को  1977  में  सवो  कृति  दौ  गई  थो

 और  वत  मान  मुल्यांकन  के  अनसार  12.  5-12.5  मेगावाट को  प्रथम  दो  यनिटें  1982-83  में  तथा

 12,  5-12.  मेगावाट  को  शेष  दो  य  निटें  1983-84  के  दौरान  चाल  किए  जाने  को  आशा  है
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 नन
 ott  असर  राय  प्रधान  :

 मुझे  मंत्रो  महो  दय के  उत्तर  से  निराशा  हुई  है  |  में  कह  सकता  हुं  कि
 वहां  सड़क  निर्माण  के  काय  को  छोड़कर  अन्य  अ  वसंरचनात्मक  काय  अभो

 तक  आ  रम्भ  नहीं  हुए  उत्तर
 बंगाल  एक  उपेक्षित  और  पिछड़ा  क्षेत्र  है  बिजली  संकट  के  कारण  यह  काला  अथवा  अंधेरा  क्षेत्र  हो  गया
 है  ।  विशेषकर  वर्षा  के  दिनों  में  सपुण  जलढाका  पन  बिजलो  परियोजना  बंद  हो  जा  तो  है  ।  राजनोतिक
 दबाव  के  कारण  डलरकोला  ताप  संयंत्र  को  त्याग  दिया  गया  उत्तर  बंगाल  के  लोगों  के  लिए  एकमात्र
 आशा  रमन  परियोजना  है  ।  इन  परिस्थितियों  में  में  मंत्रो  महोदय  से  जानना  चाहूं गा  कि  परियोजना  की

 कुल  अनुमानित  लागत  क्या  है  ओर  इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितना  धन  व्यय  किया  गया

 (areata  )

 शी  पी०  रामचन्द्रन  :
 मुझे  इसके  लिए  पुर्व  सुचना  चाहिए  ।  इस  परियोजना  पर  2419  लाख

 रुपये  का  आएगा  |  इसमें  बिजलो  के  काय  के  लिए  995  लाख  रुपये  शामिल  हैं  और  शेष  राशि  सिविल

 काय  और  ऊपरो  खर्चों  में  व्यय  को  जाएगी  ।  योजना  आयोग  ने  चालू  ae  केलिए  278  लाख  रुपय  का

 प्रावधान  अनुमोदित  fear  है  ।  ATATAyY  सड़कों  तथा  आंवासोय  भवनों  का  निर्माण  कार्य  और  निर्माण

 के  लिए  बिजलो  को  व्यवस्था  करने  का  काम  हाथ  में  ले  लिया  गया  है  ।

 थी  अमर  राय  प्रधान  :  इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ?  अस्थायी

 सड़कों  का  निर्माण  कब  पुरा  होगा  और  भवनों  का  अवसंरचना  त्मक  का  य॑  तथा  अन्य  दूसरे  कायं  कब  आ  रम्भ

 ५ होग  ?

 श्रो  पी०  रामवचन  :  जसा  कि  मैंने  पहिले  हो  बताया  है  कि  संपूर्ण  यूनिट  को  1982-83  और

 1983-84  तक  चालू  करने  को  सम्भावना  है  ।  इस  बीच  राज्य  बोड़  ने  अवसंरचनात्मक काय

 हाथ  में  ले  लिया है
 ।  वे  इसे  कार्यक्रम  के  अनुसार  कर  रहे  हैं

 ।

 श्री  चित्त  बपु  क्या  यहू  सच  नहीं है  फि  aq  रचता  त्मक  काय का  क्रम  के  अनुसा र  पूरा  नहीं  किया

 जा  सका  और  न  पुरा  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  धन  उपलब्ध  नहीं  है  ओर  अपेक्षित  राशि  नहीं दा  गई  है  ?

 इसको  देखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय  सभा  को  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  इस  परियोजना  को  कार्य  क्रम  के

 अनुसार  पुरा  करने  के  लिए  अपेक्षित  धन  उपलब्ध  किया  जायेगा  अवसंरचनात्मक  काय  कायें  क्रम
 के  अनुसार  पुरा  किया  जा  सके  ?

 श्री  पी०  पह  राज्य  सरकार  ओर  राज्य  विद्युत  बोर्ड  का  कार्य  है  कि  वे  धन  को  कमो
 —as ल होने  को  स्थिति  में  योजना  आयोग  और  केन्द्रीय  सरकार  से  कहें  |  अब  तफ  ए  ना  समस्पा  उट्पन्त

 नहीं  हुई है
 ओर  उन्होंने  हमें  सूचित  नहीं  किया  है  कि  धन  wr  कमो

 है

 श्रो  सौगत  राय  जैसा  कि  थ  सदस्य  ने  बताया  है  उत्तर  बंगाल  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  ह ैऔर  रमन

 पतबिजलो  परियोजना  केवल  एक  छाटो  परियोजना  है  जो  कि  एक  छोटे  क्षेत्र
 को  बिजली  देगी  ।  उत्तर

 बंगाल  को  fara er
 का  समस्या  हल  करने  के  लिए  बुहत  ताप  विद्युत युत

 केन्द्र
 की

 आवश्यकता  है  क्या  मंत्री

 महोदय  बताएंगे
 कि  यह  ताप  विद्ययुत  केन्द्र  कब  से  चालू  हो  जाएगा  ?

 MAN  creat  :  फरक्का  के  लिए  परियोजना  प्रतिवेदन
 को

 तैथार  किया  जा  रहा  है  और  इसे

 पूजो  निवेश  स्वी  कृति  बोर्ड  के  समक्ष  रखा  जाना है  ।  स्वाकृति  मिलने  के  बाद  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए

 मंजूरो  दो  जाएगो  और  यह  का
 यं  राष्ट्रोय  ताप  बिजलो  निगम  करेगा  ।  जसा  कि  मैंने  पहिले  बताया

 यह  अगले  दो  या  तोन  महोनों  मे ंदा  जाएगा  ।  इसके  बाद  परियोजना  पर  कार्य  आरम्भ  होगा  |
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 श्री  क  ०  बी०  चेतरी  :  उत्तर  बंगाल  में  fags  कमो  के  का  रण  वहां  किसो  भो  परियोजना  को

 आरम्भ  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  पश्चिम  बंगाल  के  लोग  अपने  आपको  उपेक्षित

 महसूस  कर  रहे  हूँ  परियोजनाओं  को  तत्काल  पूरा  करने  अथवा  निर्धारित  समय  के  भोतर  उनको  पुरा

 करने  से  संपूर्ण  उत्तर  बंगाल  के  लोगों  को  बड़ो  सहायता  मिलेगा  में  जानना  चाहता हूं
 fe  मशोनरों  आयात  करने  और  अन्य  देशों  से  आमंत्रित  करने  के  संबंध  में

 राज्य  सरकार  और  केन्द्राय  सरकार  के  बाच  कुछ  विवाद  होने  के  कारण  परियोजनाओं  के  द काय  में

 विलम्ब  हो  गया  है  ।  चूं कि  प्रधान  मंत्रो  यहा  उपस्थित  हैं  में  उनका  ध्यान  इस  प्रश्न  को  ओर

 आकर्घधित  करूंगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि
 दार्जी  लिंग

 के  पहाड़ो  क्षेत्र
 के लिए  तोन  पांच  वर्षीय  योजनाओं  में

 800  लाख  रुपयों  का  आबंटन  faut  गया  था  ।  उसमें  से  अब  तक  659  लाख  रुपयेहो  दिए  ars  शेव

 राशि  अभी  दी  जानो है  और  क्योंकि  इसके  का  रण  दार्जिलिंग  के  पहाड़  क्षेत्र  में  सब  विकास  ara  रुक  गया

 है  ।  क्या  प्रधान  मंत्रो  इस  मामले  को  देखेंगे  और  शेष  राशि  देने  में  तत्काल  तत्परता  बरतेंगे  ?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  जहां  तक  बिजली  का  संबंध  है  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  तथा  उत्तर

 बंगाल  और  बंगाल  के  अन्य  भागो  के  बाच  जिद्य च्  aA  बग  समुचित  संबंध  के  अभाव  में  उत्तर  बंगाल  में

 बिजली  की  कमा  है  |  हमने  राज्य  fame  ars  को  पहिले  हो  विद्युत  इनों  का  संपक  स्थापित  करने के

 लिए  कहा
 है  ताकि  उत्तर  बंगाल  को  भो  बिजला  को  सप्लाई  की  जा  सकें  ।  जहां  तक  इस  विशेष  परियोजना

 का  प्रश्न  सभो  समस्याएं  हल  कर  ली  गई  हें  और  हम  राज्य  विद्‌पुत्‌  बोड़  से  कुछ  eqLz laut  को

 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  जसे  उनसे  स्पप्टी  करण  मिल  मशंन  आयात  करने  का  प्रयास  किया

 जायेगा  |

 Priority  to  Backward  Adivasi  Areas  for  setting  up  Cottage  Industries

 *310.  Shri  Rameshwar  Patidar:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased!
 to  state:

 (a)  whether  backward  Adivasi  areas  would  be  given  priority  by  Gov-

 ernment  in  the  scheme  for  setting  up  cottage  industries  there;  and

 (0)  if  sc,  the  outlines  of  the  scheme  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  Working  Group  on  Khadi  &  Village  Industries  has  been  consti-

 tuted  recently  which  will  recommend  the  strategy,  policies  and  programmes  for

 development  of  Khadi  and  Village  Industries  with  particular  emphasis  on

 areas  having  a  large  Adivasi  population.  The  Working  Group  is  expected  to

 finalize  the  Report  by  15-3-1978.

 Shri  Rameshwar  Patidar  ;  Is  there  any  plan  to  send  such  Working  Group
 to  Madhya  Pradesh ?

 Shri  George  Fernandes:  The  Working  Group  will  go  to  the  areas,  which

 are  most  backward  in  the  whole  country  and  when  adivasis  have  special

 problems.  It  will  submit  its  report  after  going  into  all  those  problems.

 Shri  Mchammed  Shafi  Qureshi  :  The  Scheme  of  opening  Carpet  Centres

 is  very  good  but  the  difficulty  is  that  Master  Craftsmen  are  not  available  for

 imparting  training.  Will  he  see  that  Carpet  Centres  are  opened  in  such  areas

 where  Master  Craftsmen  are  available  in  good  number  ?

 Shri  George  Fernandes:  We  will  keep  this in
 mind.
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 Shri  Jagdish  Prasad  Mathur:  The  adivasis  predominently  live  in  Jungles
 where  there  are  such  forests  resources  available  which  can  be  used  in  running <
 industry.  But  the  contractors  take  them  away.  There  are  lac,  timbers  and

 other  things  which  can  be  used  for  running  traditional  industries.  Keeping
 this  in  mind  whether  the  Government  have  formulated  any  scheme ?

 Shri  George  Fernandes:  Actually  it  has  been  stressed  in  the  Preliminary
 Report  which  we  received  from  the  Working  Group  that  while  looking  into
 the  problems  of  adivasis  only  those  avocations  should  be  taken  into  consi-
 deration  which  they  are  pursuing  traditionally.  In  so  far  as  the  production of  other  commodities  in  forests  is  concerned,  the  same  is  being  done  through
 Village  and  Industry’s  Commission.

 Shrimati  Chandravati:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  io  state
 ‘whether  there  is  any  plan  to  open  any  Technical  School  for  know-how  of
 skilled  labour  at  the  places  where  cottage  industries  are  to  be  set  up?

 Shri  George  Fernandes:  Arrangements  for  setting  up  Training  Centres  in
 different  regions  have  already  been  made.

 Setting  up  of  Training  Centres  for  imparting  training  in  Carpet  Weaving.

 *311.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  since  accorded  approval  to  the  proposal
 for  setting  up  training  Centres  for  imparting  training  in  carpet  weaving;  and

 (b)  if  sv,  the  names  of  places  where  the  training  Centres  will  be  opened
 and  the  time  by  which  they  will  start  functioning ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (2)  Yes,  Sir.  Sanction

 was  accorded  on  22nd  September,  1977.

 (b)  The  training  Centres  are  to  be  set  up  in  the  States  of  Uttar  Pradesh.
 Jammu  &  Kashmir;  Rajasthan;  Andhra  Pradesh;  Bihar;  Himachal  Pradesh;

 Haryana  and  Punjab.  90  Centres  have  already  started  functioning  and  the

 remaining  220  Centres  are  expected  to  be  commissioned  by  the  end  of

 December.

 Shri  Daya  Ram  Shakya:  I  had  asked  the  names  of  places  where  Training

 Centres  are  proposed  to  be  set  up  but  hon  *ble  Minister  has  given  names  of

 regions  only.  I  would  like  to  know  the  places  in  Uttar  Pradesh  and  Bihar

 d  proposed  to  be  set  up? where  these  centres  have  been  set  up  an

 Second  thing  is  this  that  this  ind  ustry  earns  a  lot  of  foreign  exchange  and

 it  provides  employment  to  many  pe  TSONS.  Keeping  in  view  all  these  things

 whether  arrangements  have  been  ma  de  to  provide  any  financial  assistance  to

 the  trainees  ?

 Shri  George  Fernandes  :  145  training  centres  are  being  set  up  in  Uttar

 Pradesh.  They  will  be  set  up  mostly  in  the  areas  where  weaving  of  carpets  is

 a  traditional  profession.  In  case  hon’b  le  Members  want  to  know  the  names

 of  145  places,  he  should  give  separate  notice  for  it.
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 नट

 Shri  Daya  Ram  Shakya:  This  industry  provides  employment  to
 many

 persons  and  foreign  exchange
 as  well.  So  whether  any  arrangement  will

 be  made  to  give  financial  assistance  to  the  trainees  during  the  Training  period
 and  also  for  setting  up  industries  ?

 Shri  George  Fernandes:  Mr.  Speaker,  Sir,  Trainees  are  paid  a  sum  of
 Rs.  60/-  per  month  during  the  training  period

 att  fartzarg  बी०  WS  :  गजरात  में  एसे  ain  केन्द्रों  की  संखया  कितनी  है  जहां  से  रिया

 उन  ब्रिटेन  की  निर्वात  की  जाती  है  ?  FIT TAU  विशेषकर  जामनगर  क्षेत्र  में  उद्योग

 चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ?

 श्री  जाज  फर्नान्डिस  :  इस  are  गूजरात  में  कोई  प्रशिक्षण  केन्द्र  नहीं  है  ।  यदि  गजरात  में  एसे

 कोई  क्षत्र  जहा ंये  कन्द्र  earita  किये  जा  सकत ेह  तो  हम  उसपर  विचार  करेंगे  ।

 Shri  Lalji  Bhai :  May  I  know  the  name  of  the  State  in  which  they  propose
 to  open  training  centres  at  maximum  number  of  places  ?

 Shri  George  Fernandes  Maximum  number  of  centres  will  be  opened  in
 U.P.  and  the  number  of  centres  will  be  145.  Besides  this  130  in  Jammu  and
 Kashmir,  10  in  Rajasthan  and  five  each  in  Andhra  Pradesh,  Bihar,  Himachal
 Pradesh,  Haryana  and  Punjab.  All  these  new  centres  will  be  opened  in  1977-78

 At  present  the  number  of  centres  is  117  in  U.P  75  in  Jammu  and  Kashmir,  4
 each  in  Rajasthan  and  Andhra  Pradesh,  1  each  in  Bihar  and  Maharashtra,  3  in

 Himachal  Pradesh,  2  in  Haryana,  3  in  Punjab,  1  each  in  Sikkim  and  Arunachal
 Pradesh

 Shri  Y.  P.  Shastri:  The  name  of
 Madhya

 Pradesh  is  not  there  in  this

 list.  The  work  of  weaving  carpets  is  done  in  Rewa,  Jabalpur,  Tikamgarh
 etc.  in  Madhya  Pradesh.  Will  the  hon’ble  Minister  arrange  to  open  training
 centres  in  the  aforesaid  districts  of  Madhya  Pradesh  ?

 Shri  George  Fernandes:  We  shall  open  these  centres  in  all  such  States

 immediately  where  they  are  required.  We  shall  do  our  best  The  question
 of  providing  funds  or  any  other  thing  will  not  come  in  the  way  of  opening
 such  centres

 Survey  of  Areas  under  Coal  Bearing  Act

 state

 *312.  Shri  L.  P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to

 (a)  whether  no  survey  has  so  far  been  made  of  the  area  acquired  parti-
 cularly  Karnapura  Zone  Area,  under  Section  7  of  Coal  Bearing  Act;

 (b)  whether  any  action  is  being  taken  under
 Section

 9  without  completing
 action  under  Section  7  of  the  Act;  and

 (c)  if  so,  who  are  responsible  for  these  irregularities  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (att  पी०  रासचन्द्र) : | (  क)और  )  कोयला  धारी  क्षेत्र  अधिनिय्म  की  धारा  7  के

 धीन  कनंपुर  अंचल  तथा  अन्यत्र  किए  गए  i  एरिया  के  सर्माचत  सर्वेक्षण  और  काननी

 व्यवस्थाओं  को  पुरा  करने  के  बाद  किए  गए  |

 (7)  प्रश्न न गह््य  ा पण fy  उठता  ॥
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 Answers

 Shri  L.  P.  Verma:  Mr.  Speaker,  Sir,  the-  land  acquired  in  Karar
 pura

 ्  e  Area  has  been  acquired  directly  whereas  according  to  Coal  Bearing  A

 1957,  a  notification  to  that  effect  should  have  been  published  in  the  officia at
 7 Gazette.  objection  should  have  been  invited,  but  section  7  has  been  ignored

 and  the  land  has  been  acquired  under  section  9  directly.

 1.0  has  been  provided  under  section  4  and  7  that  the  vacant  space  created
 as  a  result  of  exploitation  of  coal  should  be  filled  in

 immediately  by  sand
 taken  out  from  the  basin  of  Damodar  river.  But  after  acquiring  the  land,  the

 contractors  are  not  allowed  to  fill  the  vacant  space  with  sand  from  the  basin

 of  Damodar  river.  It  has  also  been  provided  under  the  law  that  if  coal  is
 not  exploited  for  three  years  then  it  has  to  be  notified  again.  It  is  now  more

 than  three  years  but in  spite
 of  it  fresh  notification  has  not  been  issued.  Neither

 it  has  been  acquired  again  nor  contractors  have  been  allowed  to  take  sand

 so  that  they  could  fill  the  mines  with  the  same  In  case  vacant  space  is  not

 filled  with  sand,  sometimes  accidents  can  occur  The  contractors  bring  sand

 from  Damodar  river  illegally  and  fill  the  vacant  space  as  a  result  of  which

 the  officers  get  illegal  gratification.  I  would  like  to  know  from  the  Government

 whether  steps  will  be  taken  to  punish  the  officers  found  guilty  of  such  charges
 ?

 शो  पी०
 रामचन्द्रन

 :  जहां  तक  ड्प  क्षत्र  का  सम्बन्ध है  ,  कॉनन  के  सभी  उपबन्धों  क
 क

 पालन  किया  गया है  |  यदि  इन  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  है  और  पर्दि  उन्हें  हमारे  पास  भजा  तो

 हम  निश्चय  डी  सख्त  कार्प  वाह  करेंग  |  परन्तु  जहां  तक  कानन  के  उपबन्धों  का  सम्बन्ध  उन  सब  का

 aa  किया  गया है  ।

 Shri  R.  L.  P.  Verma  :  I  would  like  to  know  from  the  hon’ble  M  inister
 odar

 ether
 any  notification  was  issued  for  the  acquisition  of  basin  of  |

 r  and  if  so,  the  date  thereof  and  when  the  basin  was
 acquired  21.0

 which

 com  | क. ।0िटॉटाए  authority  issued
 notification

 to  that  effect  a

 Glo  रामचन्द्र  मझे  इसके  लिपे  अलग  सूचना  भेजी  जानी  चाहिय

 फास्ट  ब्ोडर  saufaqe  पावर  रिएक्टर

 थ
 थी  एस०  आर०  रड्डो

 ost  माधवराव  सिधिया

 ६ ड  TAIT,  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 Nf  नी  लागत  और देश  में  फास्ट  ब्रोडर  न्यूकलियर  पावर  रिऐक्टर  के  विकास पर
 कि

 वि
 [)  इसके  कब  तंक  तेयार  होने  की  सम्भावना  है  ?

 त  मंत्रो  मोरारजी  द  फास्ट  ब्रीडर  डस्ट  रिएक्टर  की
 iy

 ad  avatar  लागत

 (faa  की  लागत को
 58  72.0  रुपये  जिसमें  7.0  86

 करोड़  रुपये  के
 बराबर

 विदेशो
 मद्रा  शमिल

 )  इस  रिएक्टर के  वर्ष
 1980

 के
 yea

 तक  चालू
 हो  जाने  की  आशा है  ।

 क
 एस०  आर०  र  डूडी :

 फास्ट  महर
 टेस्ट  में  विदेश  मद्र  भाग  के

 ब

 मं

 म॑  यह  जनन
 चाटना नाला  विदेशी  and  दोनों  ही  सम्मिलित  हैं

 त्रों  मोरारजी  1.0  oo

 ft
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 नि  विा

 थी  आर०  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  ।  fee  टर  स्वदेशी  ह  गा

 sit

 इसमें

 faaat  पद्धा  भी  लगेगी  ag  किस  सीमा तक  स्घदेशो  |  होग
 !

 क्या  प्रतिशतता  होगी
 ?

 श्री  मोरारजी  :  यह  बात  तो  मे  नहीं  बता  सकता  परन्तु  जितना  भी  अधिकतम  संभव ह
 a

 पा

 frat  जायेगा  ?

 डा०  युबामणिपम  स्वामी
 :

 भारी  जल  को  कमी  तथा  इ  स  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुय ेtee

 द  त  करने में  हमें  बहुत  कठिताई  होती  कण  सरक  र  मोल्टन  राव  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टर  की  प्रः

 Tay  भारो  जल  को  आवश्य्फता  नहीं  पड़ती  कोई  नये  फास्ट  प्र।डर  रिएक्टर  के  बारे  में  विचार

 रग अथवा  विचार  करेगी  ?  क्या  सरकार  एसा  रिएक्टर  स्वापित  करने  पर  विचार  कर  रही

 करेगी  ?

 थ
 श्रो  मोरारजी  दलाई  :  यदि  माननीय  सदस्थ  इस  प्रकार  कोई  सुझाव  दे  तो  मैं  आभारी  ३  गा

 श्री  एस०
 एस०  संजीवी  राव :  प्रधान  मंत्री  को  पता  है  कि  हमारे  देश  में  थो  रियन  की  मात्रा ब

 सामित
 है दै  और  आशा  यह  की  जाती  है  कि  फास्ट  ब्राडर  में  थो  रिया के  बड़े  संसाधनों

 का
 प्रयोग

 ह

 होरहा है  ।  वर्त  मान  फास्ट  ब्रोडर  रिय  क्टर  परीक्षण  के  आधार  पर  कार्य कर  रहा है  ।  आपको  ता
 है

 क  पश्चिम  wa AT  तथा  फ़ांस  में  वहुत  से  फास्ट  ब्रोडर रपेक्टर CTFTT  चल  रहे  हू  ।  मैं  प्रधान  मंत  मे  यह

 द  ज्यनना  चाहता  हूं  कि  कया  देश  में  स्थायी  फास्ट  ब्रीडर  रियेक्टर  पावर  स्टेशन  का
 निर्माण कथा  जायेगा  ?

 श्री  मोरारजी  दसाई  :  में  समझ  नहीं  पाया  कि  वह  क्या  जानना  चाहते है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  वह  उस  फास्ट  ब्रोडर  रिएक्टर  के  वारे  में  जानना
 ता

 कि  है  जो  हमारे  यहा ंहै  |

 प्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :  थोरियम  प्रयोग  करने  eRe Tez

 भरन  feu  से  दोहराऊ
 a

 !
 कया में  अपना

 ।  मूं  जानना  चाहता  हु

 श्री
 मोरारजी  देसाई :  हम  फ्रांस  के  तकनी  से  परा  कर  WE  ।

 घो  एम०  एस०  Awa  Tq:  मे  Be ite ca  ऊ
 at  केन्दों ait  के  स्थात  पर  स्थाई  sa  केन्द्र  के  बारे

 में  जानना  चाहता हूं  ।

 eft  मोरारजी  देसाई  जब  परीक्षण  सफल हो  जाय  |
 क

 दि
 द

 weal  के  लिखित  उत्तर

 थ

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Grant  of  Pension  to  Freedom  Fighters  क्

 ड

 Shri  Keshavrao  Dhondge:  Will  the  Minister  of  Home  A
 ft
 ies

 be
 plea:

 2d  to  state:

 a)  whether  it  is  a  fact  that  in  Marathwada  division  of  Mah  ” rashtra,
 aa  people  laid  down  their  lives  and  were  ruined  by

 suffering
 loss  of  life

 and  property
 while  fighting  with  Razakars  during  the  war  of  inc

 waged
 against  the  former  Nizam  Government;

 ्
 15
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 ाा नन लाणाला्ततल्‍तल्‍स्‍ल्‍स्‍एएयतयस्‍ए।।ल्‍ल्‍एएयल्‍एएंगं 0 एएओएआलएलकर बलवन्त  विविध

 (b}  whether  truggle  against  Nizam  Governme
 as  a  freedom  struggle  by  Central  Government;

 mit  has  been  recognised’

 (c)  the  number  of  such  freedom  fighters  and  martyrs  whose  relatives.
 have  so  far  been  given  financial  assistance  by  Central  Government  and  if  no-
 assistance  has  been  given,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  the  details  of  the  recommendations  made  to  Central  Government  by
 the  State  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  struggle  against  the  Nizam  and  the  Razakars,  so  far  as  it  related’
 to  the  merger  of  the  Hyderabad  State  with  the  Union  of  India  is  treated  as  a

 part  of  Freedom  Struggle.

 (c)  &  (d)  :  Pension  has  been  sanctioned  in  985  cases  as  recommended  by
 the  State  Government.

 इन्टर  नशनल  बिजनेस  AeTtea  द्वारा  भारत  में  अपना  कार्य  बन्द  fer  जाना

 ¥314,  डा०  वसन्त  कसार ह  afesa  :  क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 क्या  इंटर  नेशनल
 बिजनेस  मशीन्स  कारपोरेशन  (also  बी०  ने  वर्ष  1977 के  अन्त

 तक  भारत  में  अपना  कायें  बन्द  कर  देने  की  अपनी  योजना  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  अनौपचारिक  रुप

 से  सूचित
 कर  दिया  है  ;

 (@)  सरकार  ने  आई०बी  ०एम०  के  समक्ष  अपना  कायें  जारी  रखने  के  लिए  कया
 शर्तें  रखी  हँ  ;

 (7)  आई०बी  ०एम०  fara  उपयोग  कर्ताओं  को  सेवा  कर  रहा  है  तथा  उसने  कितने  भारतीय

 कमंचारियों  को  काम  पर  लगाण  है  ;  और

 सरकार  समझौते  संबंधी  प्रस्ताव  के  बारे
 में

 की  जा  रही  बातचीत
 में

 कितनी

 प्रगति हुई  हैਂ
 ।

 प्रधान  मंत्री  (a  सोरारजी  :  न् है मसस  इंटरनेशनल  fasta  मशीन्स
 ने  केन्द्रीय

 सरकार  को  औपचारिक  रप  से  सुचित  किया  है  कि  1978  के  अंत  तक  उनका  विचार  अपने  कार्य

 को  भारत  में  क्रमिक  रुप  से  बंद  करने  का  है  ।

 (a)  शर्ते यह  है  कि  वे  अपनी  वर्तमान  को  भारती  कम्पनी  में  बदलकर  और
 उसमें  लगी

 विदेशी  साम्ण  पूंजी
 को  40  प्रतिशत  के  स्तर  तक  लाकर  अपने  कायस

 चालन
 को  पुनव्यंवस्थित

 करें  ताकि  विदेशी  मुद्दा
 1973  के  TIAMAT  का  अनुपालन  हो  सके  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  भारत  में  मैसर्स  इंटरनेशनल  fasta  मशीन्स  जिन  ग्राहकों  को

 सेवाएं  प्रदान  करती  उनकी
 | क ख्या

 तथा  उक्त  कपनो  में  नियुक्त  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :.

 1.  ग्राहक गण

 (i)  डेटा  प्रोसेसिंग  :

 किराए  पर  दिए  गए  उपकरण  750

 168. खरीदे  गए  उपकरण
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 —_—

 (ii)  डेटा  केन्द्र

 लगभग  350

 2.  RAAT

 लगभग  े  800

 समझौते के  किसी  भी  प्रस्त
 ्  हा  sor
 ||  व  पर  कभो  कोई  बातचीत  नहीं हुई  ।  केवल  उन्हीं  प्रस्तावों

 पर  विचार-विमर्श  हुवा  जिनके  आधार  पर  इंटरनेशनल  बिज नेस  मशीन्स  कंपनी  को  विदेशी  मूद्रा

 विनियमन  अधिनियम  1973  के  प्रावधानों  के  अतुरुप  कार्य  संचालन  करना  था

 चण्डीगढ़  वो ०  Tio  आई०  ओ ०  के  कमंचारियों  द्वारा  आन्दोलन

 श्री  भगत  राम  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  car  है  फि  चण्डोगढ  स्थित  सेन्ट्रल  साइंटि  फिक  इन्सट्रयूमेन्टसਂ  अर्गनाइजेशन

 के  श्रमिकों  में  गंभीर  अशांति  है  और  फर्मचा री  अपनी  मांगों  के  समर्थन  में  1977  से  अ।न्दोलन  कर

 रहे  हूं  ;

 क्य  रियों  ने  23  जून  से  7  अगस्त  तक  पैत।लीस  दिनों  की  क्रमिक  भूख  हड़त।ल  भी

 की  थी  और  अन्दोलन  रंभ  करने  की  धमकी
 दी  है

 क्यों
 कि

 उनकी  मांगे
 पुरी

 नहीं  हुई

 तो  फर्म द  रियों  की  मांगों  को  बाती तਂ
 के  म।ध्यम  से  न  सुलझाये  ज।ने  के

 रण

 और

 कर्मचारियों  की  उचित  मागों  को  युल्ञाकर  नया  टालने  और  सी ०  एस०  आई०

 aro  में  सामान्य  स्थिति  लाने  के  लिय  सरकार  में  क्या
 फायंवाही

 की

 प्रधान  wat  सोरारजी  :
 केन्द्रीय  पज्ञाचिफ  उपकरण  चण्डीगढ़

 ५०
 श्रमिकों  में  फाई  गंभीर  अशांती  नही ंहै  फिर  भी  ,  संगठन  के  कुछ  निम्न  श्रेणीयों  के  aba  विभन्न

 कारणों  से  फर  रहे  हैं  ।  ||

 कुछ  पमदारियों  ने  ऋमिक  भूख  हुड़त।ल  की  थी  और  तथा  कथित  सी  oUF oM FOTO ई  ०ओ  ०
 कमंच।री  यूनियन  ने  हल  ही  में  चलाने  की  धमकी  दी  है  |

 और  :  कर्मचारियों  की  कुछ  मांगों  को  मानने  के  अः  देश  हल  ही  में  भेजे  गये  हैं  सी०

 इगओ+  चग्डीगड  को  सलाह  दी  जूं  रही है  वह  एम  रियों  की  अन्य  मांगों  पर  भी  विचर  करे  ।

 Capital  of  Birla’  Group

 *316.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria:  Will  the  Minister  of  I

 pleased  to  state:  ndtustry
 be

 (a)  the  capital  of  Birla  group  in  1970;  and

 (b)  the  extent  to  which  capital  of  Birla  group  has  increased  from  1970
 to  date  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes) :  (a)  and  (0)  :  Assuming
 the  registration  under  Section  26  of  the  Monopolies  &  Restrictive  Trade  Prac-
 tices  Act,  1969,  as  the  basis  for  the  grouping,  as  on  30th  September,  1977,  69

 undertakings  appear  to  belong
 to  Birla  group.  The  total  value  of  their  assets

 श्
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 reflecting  the  capital  employed  was  Rs.  411.16  crores  in  1969  and  Rs.  858.81
 crores  in  1975.  The  assets  of  the  undertakings  have  thus  increased  by  Rs.  447.65

 available.
 crores  from  1969  to  1975.  Information  regarding  the  assets  after  1975  is  not

 हिमाचल  प्रदेश  में  उद्योग  स्थापना  हतु  कच्चे  माल  क  लिए  सर्वेक्षण

 *
 317.  श्री  दगा  चन्द  :  क्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विधार  हिमा चल  प्रदेश  में  उद्योग  हेतु  उपयोगी  फच्चे  म ल

 की  के  ब।रे में  पुण  सवक्षण  फरने  फा  प्रस्ताव  है  |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौर  और

 हिम/चल  प्रदेश  में  कच्चे  म  ल  की  के  आधार  पर  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए

 क्या  उपाय  किये  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  tet  :  और  हिम।चल  प्रदेश  में  उद्योग  स्थापित  करने

 के  लिए  लाभप्रद  कच्ची  सामग्री  की  सम्पुर्ण  सर्वेक्षण  करने  केन्द्रीय  सरक।र  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  किन्तु  राज्य  सरक।र  ने  लघू  उद्योग  विस्तर  हैदर  बाद
 सरकार

 के

 एक  के  मर्ग  दंशंन  में  सभो  जिलों  के  औद्यो  गिक  विकास  के  लिए  उनकी  विभव  क  अन्द, ज

 लग।ने  के  लिए  सर्वेक्षण  fear  है  ।  राज्य  सरक।र  के
 पास

 एक  परिपुण  area  विभाग  है  जो  राज्य  में

 खनिज  स्रोतों  पता  लगाता  है  ।

 राज्य  सरकार  दी  गई  HTH UST
 री

 के  अनुसार  राज्य
 र  एवं  सीमेन्ट  एक

 अखबारी  क।गज  संयन्त्र  और  भेषजीय  दंव।इयों  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  संयन्त्र  लगाने  के  लिए

 बात  चीत  कर  रही  है  जो  स्थानीय  भेषजीय  जड़ी  बूटियों  का  उपयोग  कर  सकेगा  ।  राज्य  सरकार  ने  हःल

 ही  में  अपनी  नीति  घो  षित  की  है  जिसमें  स्थानीय  स्रोतों  पर  अ।धा  रित  उद्योगों  के  विकास  को  उच्च

 दी  गई  है  ।

 Army  Training  College  at  Naugaon  in  Madhya  Pradesh

 *318.  Shri  Laxmi  Narain  Nayak  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  an  Army  Training  College  was  located  at  Naugaon  in  Bun-

 delkhand  region  of  Madhya  Pradesh;

 (b)  whether  the  college  was  shifted  to  another  place  on  the  plea  of  lack

 of  accommodation;  and

 (c)  if  so,  whether  the  Ministry  propose  to  consider  shifting  the  college

 again  to  Naugaon  after  ascertaining  that  there  is  no  dearth  of  accommodation

 there  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  and  (b):  The  Army

 Cadet  College  located  at  Nowgong  was  shifted  to  Pune  in  1964  as  the  accom-

 modation  at  Nowgong  could  take  only  300  cadets  where  as  it  was  decided  in

 1964  to  expand  the  capacity  of  the  Colleges  to  650  Cadets.
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 ाा

 (c)  The  College  has  since  been  shifted  to  Dehra  Dun  in  July  1977  to
 form  a  Wing  of  the  I.M.A.  to  provide  better  training  facilities,  accommoda-
 tion  and  supervision  to  the  cadets.  As  a  result  of  this  move,  there  would  be
 a  saving  of  about  Rs.  11  lakhs  annually  in  recurring  expenditure.

 केरल  में  agaee  बेली  परियोजना  और  पन  बिजली  परियोजनाएं

 *  319.  श्री  जाज  मथ्य  :  कय  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 केरल  में  स।इलेंट  वेली  परियोजना  को  मंजूरी  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  करण हैं  ;  और

 केरल  में  केन्द्रीय  सरक।र  तथा  र.ज्य  सरक।र  के  विभिन्न  स्तरों  पर  और  कितनी

 यन  बिजलो  परियोजनाएं  हैँ  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (AM  पी०  2448  रुपए  की  अनुमाचितਂ  लागत  को  साइलेंट

 वेली  परियोजना  योग  1973  में  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  तदुपरान्त  केरल

 सरक।र  ने  के  क्षेत्र  ओर  डिजाइन  के  संबंध  में  कुछ  परिवर्तन  सुझाए  थे  ।  परियोजना  का

 संशोधित  अनुम।न  राज्य  प्राधिकारियों  से  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  1977  में  प्राप्त  हुआ

 है  ।  विज्ञान  तथा  प्रोथो गिकी  विभाग  ने  भी  स्थल  स्थिति  संबंधी  कुछ  म।मले  उठाए हैं  जिनको  जाँ  च  संशो  घित

 परियोजना  अनुमानों  के  साथ-साथ  की  जा  रही  है  ।

 पहले  से  ही  निर्माण।धीन  afean  इदामलयार  और  कक्कड  जल-विद्युत

 योजनाओं  के  अलवा  केरल  राज्य  प्राधिकारियों  ने  निम्नलिखिंतਂ  दो  स्कीमों  के  संबंध  में  परियोजना

 रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  भेजी  हैं

 (1)  केरल-पण्डिय।र-पुन्नपुझा  जल  विद्युत  स्कीम  ।

 (2)  कुंट्रियाडी  dada  (agerat )  स्कीम  ।

 राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  और  अन्य  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  लिए  परोक्षा  का  माध्यम

 320.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  aa  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 क्या  संघ  लोक  आयोग  द्वारा  ली  जाने  वालो  विभिन्न  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  लिए

 विशेषरूप  से  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  दि  के  लिए  प्रश्न  के  उत्तर

 का  माध्यम  अंग्रेजी  है  ;

 क्या  विशेष  रुप  से  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  की  परीक्षाओं,में  16  वर्ष  से  17  1/  के  आयु

 के  छात्र  बैठते  हैं और  किसानों  तथा  गरीब  लोगो ंके  पब्लिक  स्कूलों से  भिन्न  स्कूलों  में  पढ़ने  व।ले  लड़के

 प्रश्नों  का  उत्तर  अंग्रेजी  में  उतनी  अच्छी  प्रकार  नहीं  दे  सकते  जितना  पब्लिक  स्कूलों  में  पढ़ने  वले  छात्र

 दे  सकते हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  विशेष  रुप  से

 राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  की  परीक्षा  के  लिए  हिन्दी  की  माध्यम  के  रुप  में  अपनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  भेदभाव  वाली  प्रवृत्ति  और  अवसरों  को  असमानता  को  जारी  रखने  के

 कया  कारण  हूँ  ?
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 गृह  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  से  (a)  :  एक  विवरण  सदन  के जक  ae

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 [ware  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  Usto

 साहुकारों  द्वारा  आदिम  जातियों  क  लोगों  तथा  आदिवासियों  का  शोषण

 321.  श्री  बिक्रम  :  क्य  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अ  दिम  जा  तियों  के  लोगों  तथा  feat  को  साहूकारों  के  शोषण  से  बचाने

 के  लिए  कोई  कार्यव।ही  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  है  ?

 गह  मंत्री  (2)  चरण  :  तथा  १  afer  जातियों  के  शोषण  को  रोकने  को  बहुत

 उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  साहूकारों  के  शोषण  से  अ  (fer  जातियों  को  बचाने  के  लिए  राज्यों  में

 विभिन्न  विधायी  उप।य  हूँ  इसके  अतिरिक्त  आन्  मध्य

 HEAT AT  और  केरल  के  अधिकांश  आदिम  जाति  क्षेत्रों  में  अ  fey  जा  तियों  के  लिए

 ऋण  के  वैकल्पिक  स्त्रोत  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  बड़े  र  को  बहु  serra  समितियां  गठित  की  गई  है  ।

 ऐसे  उपाय  भी  किये  गये  हूँ  ताकि  आदिम  जातियों  TT  योजना  के  विभिन्न  दरों  के  अधीन  प्रतिशत

 वार्षिक  व्याज  दर  पर  कमर्शियल  बैकों  से  अ।सान  ऋणों  का  लभ  उठा  सकें  ।

 Setting  up  of  ‘Sal  Based  Factory  in  Mandla  (Madhya  Pradesh)

 *322.  Shri  Shyamlal  Dhurve:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  proposal  is  being  considered  to  set  up  a  factory  in  Mandla

 district  (Madhya  Pradesh)  a  backward  Adivasi  region,  based  on  the  ‘Sal’

 wood  available  in  the  forests  there  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  not
 formulating

 such  a  scheme  so  far  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  (a)  to  (c)  :  There is
 no

 proposal  for  setting  up  a  factory  based-on  ‘Sal’  wood  Mandla  District  in

 Madhya  Pradesh.  However,  the  Madhya  Pradesh  State  Industries  Corpora-

 tion  is  setting  up  a  sal  seed  extraction  plant  with  an  annual  capacity  of  20

 metric  tonnes  at  a  cost  of  Rs.  30  lakhs  as  a  joint  sector  project  in  Mandla

 District  of
 Madhya

 Pradesh.

 माइक्रों  सकिट  वाल  उपकरणों  का  निर्माण

 *
 ५23.  श्री  डी  ०  Sto  देसाई  :  क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  मंत्री  यहं  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 क्या  माइक्रो  ate  वाले  उपकरणों  के  ब।रे  में  अनुसंधान  और
 उनके  निर्माण  में  कोई  प्रगति

 हुई  है  :;

 (@)  यदि  तों
 तंत्सम्बन्धो  ब्यौरा  और

 NU ay  कयास  र ७  uN  का  विच।र  इस  क्षेत्र  के  लिए  विदेशों  से  प्रोद्योगिकी  का  अ।य।त afe

 करने  काह ै?
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 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  द  :  जी  माइकों  afrel  से  युक्त  उपकरणों  तथा

 उपस्करों  के  विकास  तथा  उत्प।दन  दोनों  में  ही  a  हुई  है  ।

 सन्‌  1971  से  भारत  इलेक्ट्रो निकी  लिमिटेड ने  विभिन्न  प्रकार के  मोटी  फिल्म  हाइब्रिड

 माइक्रो  सकिट  माडलों  फा  विकास  फिया  है  ।  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  द्वारा  प्रदान  की  गई  अधिक  सहायता
 की  एक  के  अंतर्गत  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  ने  भी  अपनी  आंतरिक  आवश्यकताओं  के  लिए

 इसी  प्रकार  के  का  उत्पादन  फिया  इलेक्ट्रो  निकी  विभाग  प्रदान  की  गई  आ  थिक  सहायता

 के  अंतरगत  चलई  गई  एक  अल्प  परियोजना  के  अंतत  टाटा  मौलिक  अनसंधान  संस्थान  ने  अति  उच्च

 आ।वृत्ति  वाले  तथा  परम  उच्च  आवृत्ति  वाले  ऐसे  एम्पलीफायर  Areaat  सफलत।पूर्वक  विकास

 कर  है  जो  पतलो  फिल्म  से  प्रोयोगिकी  पर  अधारित  हैं  कभी  कभी

 शब्द  sta  मोतोलिधिफ  एकीक्रत  परिपथ  सो  के  लिए  भी  फरिया  है  ।  हमारे  देश  में

 कुछ थि
 किस्म

 के  मोनोलिपिकਂ  एकीकृत  परिपथों  का  उत्पादन  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  द्वारा  किया

 तथा
 इलेक्ट्रो  निकी  विभाग  बड़े  Gaia  पर  एकीक्रत  परिपथों  ostfo )  के  निर्माण

 के  लिए  सेमी-कंडक्टर  उद्योग  समूह  को  स्थापना  को  मूत॑रुप  दे  रहा  है  ।  एकीकृत  परिपथों  तथा  बड़े

 TAF  पर  एकीकृत  परिपयों  पर  आधा  रित  उपकरणों  तथा  उपस्करों  का  निर्माण  भारत  में  हो  हो  tare  |

 हाइब्रिड  सुक्ष्म  परिपथों  का  निर्माण  उपस्करों  के  निर्माण  में  लगी  ऐसी  कम्पनियों

 अपनी  ही  फेक्ट्रियों  में  फिया  जाता  है  जो  संच।र  लियां  अथवा  उपकरण  र  करती  है  ।  अत

 इस  क्षेत्र  में सामन्य  तरीके  से  प्रोद्योगिकी  हासिल  करना  सभ्भव  नहीं  है  तथा  सर्वश्रेष्ठ  उपाय  यही
 है  कि

 उपस्करों  के  अपनी  विशिष्ट  किस्म  की  निजी  अवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  अपने

 खाने  में  ही  विकास  करें  ।  फ़ितु  य  दि  लाइसेंस  के  फ्िसी  अन्त्य  उपकरण  का  निर्माण

 किया  जान  है  तो  उप  में  प्रयुक्त  होते  वा  ले  हाइब्रिड  माइक्रो  सर्किट  माड्यूलों  उत्पादन

 भी  लाइसेंस  के  अंतर्गत  किया  जा  सकता  है  |

 फाइबर  मिलान  क  कारण  खादी  क  Acatl  a  ate

 *  324.  श्री  क०  मालस्ता  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खादी  को  ऐसे  रेशों  के  साथ  मिलाये  जाने  की  अनुम ति  दी  गई  है  जिनके  बन।ने  में  विदेशी

 जानकारी  और  कुछ  qa  tars  आवश्यक  होते  है
 ?

 यदि  तो  पोलिखादो  बनाने के  क्या  करण हैं  ;

 क्य  इस  मिश्रित  खादी  का  मूल्य  दुगने  से  भी  ज्यदा  होने  और

 यदि  तो  क्या  इस  उद्योग  को  परम्परागत  पद्धतियों  द्वार  चल।कर  पुणतया

 हिन्दुस्त।नी  बने  रहने  देने  पर  करेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  मानव  निर्मित  रेशे  जैसे  पोली  एस्टर
 के  मिश्रण

 को  sama  करके  शब्द  का  क्षेत्र  विस्ततਂ  किया  जाये  इससे  विपणन  क्षमता  बढ़ेगी  और  उपभोक्ता

 की  बदलती  हुई  मांगों  की  पूर्ति  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  से  प्राप्त  इस  आशय  प्रस्ताव  सरकार

 के  विच!र।धीन हैं  खादी  के  हाथ  से  बनाये  रेशे  के  far  से  सम्बन्धित  योजना  अभी  प्रयोग  स्तर  पर

 ही  है  अतएव  उसके  आर्थिक  पक्ष  ar  हिसाब  नहीं  लगया  है  ।  फिर  यह  ata  की  जाती  है  कि

 हाथ  की  HS,  बुनाई  के  रूप  में  पोली  येस्टर  की  खादी  अपनी  आधारभूत  विशषता  नहीं  छाड़गी  तथा

 मिल  के  बनें  पोलिएस्टर  के  कपड़े  के  मुकाबिले  उसके  मूल्य  भी  उचित  ही  होंगे  ।
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 आदिस
 जाति  लोगों  से  ली  गई  भूमि  का  उनकी  वापिस

 लौटाया  जाना

 325.
 श्री  पी०  क  ०

 कोडियन क्या  गृह  मंत्री  यह  बत।ने की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आदिम  जाति  लोगों  की  मुख्य  उनसे  लो  गई  भूमि  को  उनको
 वापिस  लौटाना  है  ;

 यदि  तो  उक्त  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाह  को  है  ;  और

 विभिन्न  र।ज्यों  में  आदिम  जाति  लोगों  की  भूमि  उनको  वापस  लौटाने  के  ब  रे  में  अब  तक

 कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  :  जी  श्रीमान्‌  |

 उन  राज्यों  से  जिनके  पास  आदिम  जाति  उप  योजनाएं  आदिम  जाति  लोगों  के  हित  के

 संरक्षण  की  दृष्टि  से  भूमि  संबंधी  अपने  वर्तम।नਂ  कानूनों  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  गय  है  ।

 अधिकतर  राज्यों  ने  इस  कार्य  को  पूरा  कर  fear  है  ।  परियोजना  प्रशासकों  को  भूमि  हस्तान्तरण  और

 भूमि  लौटाने  की  समस्य  को  प्रथम  प्राथमिकता  देनी  है  ;

 उपलब्ध  सुचना  से  प्रतीत  होता  है  कि  लगभग  11,110.  46  हैक्टेयर  भूमि  मध्य

 महारष्ट्र  और  उड़ीसा  के  र।ज्यों  में  आदिम  जाति  के  लोगों  को  लौटा  दी  गयी  है  ।

 सिजोरम  मं  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  को  मुआवजा

 2869.  डा०  आर०  रोथुअम  :  क्या  गहे  मंत्री  यह  बत।ने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1966  में  हुए  दंगों  के  बाद  से  उन  असैनिक  नागरिकों  परिवारों  को  अब  तक

 दिये  गये  मुआवजे  की  धनराशि  के  ait  में  तथ्य  तथा  आंकड़े  क्या  जिनकी  जाने  गई  है  तथा

 बागान  और  मकानों  को  क्षति  पहुंची  है  के  परिणामस्वरुप  ग्रामों  के  जल।ये  जाने  उजड़

 जाने  के  ;

 मुआवजे  के  रुप  में  दी  गई  केन्द्रीय  ब्यौरा  और  स्वरूप  क्या  है  और  मिजोरम

 में  अब  तंक  परिवार-वा र  ग्राम-वार  दी  गई  केन्द्रीय  अनुमा  ats  मूल्य  है
 ?

 गह  मंत्री  चरण  fag)  :  तथा  :  1966  के  दंगों  के  ब।द  अभित्तास  तथा

 उत्पीड़न  से  ग्रामीणों  को  सुरक्षा  संरक्षण  प्रदान  करने  के  विचर  से  मिजोरम  में  गांव  के  समूहीकरण  की

 योजना  हाथ  में  ली  गई  थो  ।  छोटे  ग्रामों  सामूहीकरण  उचित  स्थानों  पर  गया  था  और

 वहू  जिनहें  अपने  ग्राम  छोड़ने  पड़े  ने  स्थानों  पर  पुनः  बसाये  गए  थे  ।  सी  ०जी०आई०

 खाद्यान्न  के  प  में  पुनर्वास  सहायत  प्रभा  वित  ग्रामीणो  को  दी  गयी  थी  ।  अतः  मुआवजा

 देने  क  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पटसन  निर्माताओं  को  71H  बोनस  के  भूगतान  से  छूट  दिया  जाना

 2870.  श्री  बयालार  रवी  :  क्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटसन  निर्माताओं  ने  मांग  की  है  क्रि  उन्हें  न्यूनतम  बोनस  को  भुगतान  करने  से  छूट

 दी  और

 न  नागा  ये  |  rar यदि  तौ  इसके  रण  हैं  और  इस  पर  सरक।र की  कया  प्रति  है  ?
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 उद्योग  संत्री  जाज  :  और  :  बोनस  भुगतान  अधिनियम  1965
 के  अधीन  बोनस  भुगत।न  से  छूट  की  मंजूरी  केवल  राज्य  सरकारों  ही  दी  जा  सकती  है  ।

 Statistics  of  Fluctuations  in  the  retail  price  of  cloth

 2872.  Shri  Mrityanjay  Prasad:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased
 to  state  the  statistics  in  regard  to  the  fluctuations  in  the  retail  price  of  articles  of
 daily  use  such  as  cotton,  silken,  woollen,  nylon,  rayon  cloth  etc.  particularly
 the  retail  prices  of  coarse  dhoties,  sarees  and  coarse  blankets  during  the  Ja
 five  years  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  Two  tables  giving
 Statistics  on  the  prices  of  different  kinds  of  textiles  for  the  last  three  years
 as  published  by  the  Textiles  Committee,  are  given  below:

 TABLE  1

 Estimated  Average  Prices  of  Textiles  of  Individual  Fibre  Fabrics  at  the  All  India
 Level  during  1974,  1975  and  1976

 (Price  per  Metre  in
 Rupees)

 SI.  Fibre  1974  1975  1976

 No.

 Cotton  4.70  5.02  4.9]

 Pure  Silk  21.91  36  .20  36  .36

 11.01 Art  Silk  .  7.48  8  .59

 Wo  ollen  24.44  26  .41  37  .73

 16.35 Nylon,  Polyeste  r  and  other  Synthetics
 19.11 15  .39  17  .21

 Polye  ster—cotton  17  .98  22.17  24  .92

 32  .93  67  .00  64  .67 Polyester—wool

 Other  Mixed  9  .42  10  .89  11  .62

 TA  BLE  2

 Estimated  Average  Price  of  Cotton  Dhoties  and  Sarees  at  All  India  Level  during

 1974,  1975  and  1976

 (Price
 per  piece

 in  Rupees)

 SI.  Vai  iety  1974  1975  1976

 No.

 िद०।1--(: 00011  (Mill-made  &  Powerloom)  17  64  18.0  21.0  16.10

 2  D  14  16  13  .47  12  .58

 3  Dhoti—All  types  of  Cotton  17  .13  17.  25  15.71

 4  Siree  (5  maetres)—Cotton
 Powerloom  (Mill-made  26.51  29  63  27  .14

 5  Siree  metres)—Cotton—handloom  26  .94  24.  12  23  .73

 S:ree  (5  metres)—AIl  types  of  cotton  26  .52  28  .48  26  .57

 2.  No  such  information  with  regard  to  blankets  is  available.
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 eee

 Demarcation  of
 areas  of  production  im  order  to  restrict  the  monopolies  in

 Dhoties  and  Sarees

 2873.  Dr.  Ram  ji  Singh:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  the  Janata  Government  is  committed  to  their  promise  made
 in  t  heir  election  manifesto  for  demarcation  of  areas  of  prodyction  in  order  to
 restrict  the  monopolies;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  so  far  taken  any  decision  to  reserve
 industries  to  different  sectors:

 (c)  whether  Government  accept  it  in  principle  that  the  production  of
 Dhoties  and  Sarees  be  reserved  for  handloom,  powerloom  and  khadi  indus-
 tries:  and

 (d)  if  so,  when  an  action  would  be  taken  in  this  direction  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  (a)  &  (b)  :  The  revised
 Industrial  Policy  is  being  formulated  and  would  be  brought  before  the  House

 shortly.  The  Policy  will  take  these  aspects  into  account.

 (c)  &  (d):  Production  of  Dhoties  and  Sarees  of  certain  constructions  and
 specifications  is  already  reserved  for  the  Handloom  and  Khadi  sectors.  There
 is  no  line  of  production  reserved  exclusively  for  the  Powerloom  sector.  A

 Working  Group  on  Textiles  has  been  constituted  to  formulate  proposals  for

 the  Sixth  Plan  programme  for  the  different  sectors  of  the  textile  industry.  The

 Group  is  expected  to  go  into  the  present  scheme  of  reservation  and  to  suggest
 modifications  if  any.

 लवण  BC  अथवा  लवण  उपकर  क  रूप  मे  एकत्र  को  गई  राशि

 2874.  श्री  एम०  अरुणाचलम  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 लवण  कर  के  रुप  में  लवण  उपकर  के  नाम  पर  विक  कितनी  शि  एकत्र  को  जा  रही

 उसे  एकत्र  करने  के  लिए  फ़ितने  व्यक्ति  नियो  जित  किये  जाते  है  और  ऐसी  व्यवस्था  पर  कितना

 खर्चे  है  ;  और

 शेष  राशि  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाता  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  विगत  तीन  वर्षों  में  इकट्ठे  किए  गये  नमक  उपकर

 की  राशि  निम्न  प्रकार  है

 उपकर  विविध  प्रा ates  ५  योग

 1974-75  Ro  1,23,16,260  18,83,742  1,42,00,002

 1975-76  1,16,57,765  18,27,174  1,34,84,939

 1976-77  1,12,78,896  20,01,474  1,32,80,370
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 और  :  नमक  उपकर  इकट्ठा  करने  के  लिये  अलग  से  कोई  री  नहीं  रखे  गये  हैं  ।

 तमक  विभाग  के  कमचा  Feat  के  प्रमख  कतब्यों  में  नमक  उद्योग  का  विकास  नमक  का  वितरण

 रिस  स्टेशनों  की  स्थापना  तथा  रख  तमन  के  नमक  फामं  की  देखभाल  तथा  नमक  उद्योग  में

 लगे  मजदुरों  के  कल्याण  काय  का  संवधन  शामिल है  ।  विभागीय  कमेंचारी  भी  नमक  उपकर  इकट्ठा

 करने में  सहायत  करते  हें  ।  इस  समय  नमक  विभाग  में  कुल  रियों को  998 है  ।  1976-

 77  की  अवधि  में  नमक  विभाग  पर  हुआ  कुल  बच  93,  07,000  रुपये  रह

 दमण  और  Ta  में  लागू  होने  वाल  कानूनों  क  fazaa  के  लिए  विधि

 आयोग  की  fararfeet

 2875.  A  एडुआरडो  फंलोरो :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 दमन  और  दोव  सरकार  द्वारा  निमुक्त  निधि  आयोग  ने  हे  सिफारिश  कब
 की  थी

 कि  जिन  का  त  त्काल  far
 पढ
 हि

 ्रवहायं  अथवा  उचित  न  समझा  ATT  उन्हें  छोड़कर

 घोष  सभो  कानूनों  का  निरसन  कर  दिया  जाये ;

 इस  दिशा  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  जबकि एसी  लिफा  रिशें  1977  तक  को  गई

 और

 27  1977  को  अता  रांकित  प्रश्न  संख्या  4958  का  उत्तर  दिय  जाने
 के

 बाद  से

 उक्त  दिशा  में  आगे  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  30  1971  ।

 तथा  :  दमन  व  दाव  सरकार  ने  संसदीय  विधान  के  लिए  विधेयक  को  प्रारुप

 भेजा  था  ।  विधेयक  के  मसौदे  की  परीक्षा  की  गई  थी  और  दमन  व  दंव  सरकार  से  कुछ  कमियों

 को  टूर  करने  के  लिए  fadaw  के  प्रारूप  में  संशोधन  करने  का  अनुरोध  feat  गया  था  ।  विधेयक  का

 संशोधित  प्रारूप  1976  में  प्राप्त  हुआ  था  विधेधक  के  संशोधित  प्रारूप  में  65  केन्द्रोय  कानूनों

 को  लागू  करने  ओर  इसो  प्रकार  के  पुतंगली  कानूनों  के  को  व्यवस्था  थी  चूंकि  यह  उनके  विधि

 आयोग  की  सिफारिशों  के  अतसार  नहीं  उस  सरकार  को  1976  में  क्षत्र  में  लागू

 सभो  पुवेगालो  कानूनों  की  संवोक्षा  करने  को  सलाह  दी  गई  थी  और  केवल  एसे  कानूनों  को  जिनका

 तुरन्त  निरसन  व्यवहायं  तथा  उचित  नहीं  था  लाग  रखने  का  प्रस्ताव  किया  गया  चूंकि  पुतगाली

 वर्गी कृत
 नहीं

 है
 उन  कानूनों  को  पता  लगाने  की  में  far  लागू  रखना  है  काफी  समय

 फिर  भी  दमन  व  दीव  सरका र  मामले  में  शीघ्र  काय  वाही  कर  रही  है  ।

 ANT  क  साथ  भारत  मं  बड़  उद्योगों  की  स्यापना  क  लिए  विद  शों  द्वारा  अनरोध

 2876.  श्री  थामस  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कण  बाहर  के  कुछ  sal  ने  सहयोग  के  प्रस्ताव  के  साथ  भारत  में  बड़  उद्यागों  की  स्थापना

 के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया है  ;

 तो  उन  देशों  तथा  कम्पनियों
 के  नाम  क्या

 है ह  जिन्हे होंने
 बडे  37.0  गों ि क  Owl  गों  की  स्थापना  के

 लिए  प्रस्ताव  किय  है  ;  और

 क्य  सरकार  ने  ्य  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  है  और  यदि  हां  तो  सरकार  की  वतेमान

 औद्योगिक  नोति  क्या  है  ?
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 उद्योग  मंत्रो  (A  जाज॑
 )  से  :  पश्चिमी  यूरोप  के  कु  छे  देशों की  हाल ही  की

 यात्रा  के  दौरान  भारत  में  fade  निवेश  सम्बन्धी  सरकार  की  सामान्य  नीति  के  बारे  में  बता ने
 का  मौका  मिला  था  ।  मेंने  इस  बात  पर  बल  fear  थ  कि  भारत  प्राथमिकता  वाले  उत्पादनों  तथा  उच्च

 प्राचोगिकी  वाले  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  हित  की  शर्तों  और  उपबन्धों  पर  ही  विदेशी  farm  स्वीकारे  करेगा  ।

 इस  स्पष्टीकरण  की  सराहना  की  गई  ।  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  बारे  में  विदेशी  कर्पानियों

 को  प्रतिक्रिणओं  का  अंदाजा  कुछ  समय  में  लगाया  जा  सकेगा  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  कच्च  पटसन  की  धसली  में  हुई  प्रगति

 2877.  श्री  ज्योतिमंय  बसू  :
 क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  पटतन  निगम  द्वारा  चालू  मौसभ  में  की  जा  रही  कच्चे  पटसन  की  वसूलो  के

 काय  में  अत्यधिक  धीमी  गति  से  प्रगति  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 इस  निराशाजनक  कार्यकरण  के  लिए  उत्तरदायी  तत्व क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  से  :  चूंकि  न्यूनतम  सांविधिक  मूल्यों  की  तुलना

 में  चालू  मौसम  में  कच्ची  जुट  के  मूल्य  काफी  उंचे  स्तर  पर  चल  रहे  हूं  भारतीय  जूट  निगम  ने  2-12-

 1977  तक  180  किलोप्राम  की  कुल  57,475  गांठों की  वसूली  की  है
 ।

 समुद्र  जल  से  यूर  नियम  निकालना

 2878.  श्री  सुचन्द्र  सिह  क्या  ऊर्जा  मंत्ती  यह  बताने  क  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रायागिक  आधार  पर  समद्र  जल  से  य्रेनियम  निकालने  का  प्रयास  किय

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  आगे  कया  कायंक्रम

 है ?

 प्रधान  मंत्री  सोरा  रजी  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं
 ।

 Sluice  Gate  from  Bibapur  to  Kothodia

 2879.  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Shipping

 and  Transport  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  sluice  gates  from  Bibapur  to  Kothodia  on  the  national

 highway  31  from  which  rain  and  flood  water  is  drained  out;

 (b)  whether  Government  are  aware  that  it  is  not  possible  to  cultivate

 hundreds  of  acres  of  land  in  Telghi  and  Kothodia  in  the  absence  of  arrange-

 ments  for  draining  out  water  at  many  of  these  places  as  a  result  of  which

 the  land  remains  fallow  and  farmers  suffer  great  loss;  and

 (c)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Govertiment  in  the  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  charge  of  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport

 (Shri  Chand  Ram)  :  (a)  to  (c):  There  are  no  culverts  with  or  without  sluices

 on  the  Bibapur  (Katareah)  length  of  the  National  High-

 way  No.  31.  This  length  runs  through  a  na  rrow  and  flat  strip  of  land  between

 the  rivers  Ganga  on  the  south  and  Kosi  on  the  north.  Du  ring  heavy  floods  the

 lands  on  the  respective  side.  remain  waterlogged  and  when  the  fioods  in  the
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 oe

 two  rivers  synchronize,  which  is  not  infrequent,  the  lands  remain  water-logged
 on  both  the  sides.  Culverts  with  or  without  sluices  en  this  road-length  would
 not  prevent  this  water-logging.  As  it  is,  there  has  been  no  complaint  from

 any  quarter  about  this  National  Highway-length  obstructing  drainages  or  delay-
 ing  cultivation.

 1977  में  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति

 2880.  श्री  धमंबीरਂ  वशिष्ठ  :  क्या  ऊर्जा मंत्रा यह  बताने  ay  कृपा  करेंगे कि  :

 1977  में  क्षेत्रवार  और  राज्ण्यार  विद्युत  सप्लाई  की  प्रत्थ।शित  और  वास्तविक

 स्थिति  क्या  थी  और

 उसको  वितरण  पद्धति  में  क्या  पाबन्दी  roti  गई  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  1977  में  राज्यवार  और  A aaAqi<  बिजली

 सप्लाई  की  यथा  प्रत्याशित  तथा  वास्तविक  स्थिति  उपाबन्ध  में  दी  गई  है  ।

 राज्यों  में  वियत  वितरण  पद्धति  में  काई  पाबन्दियां  णा  प्रतिबन्ध  नहीं  थे  ।  यद्यपि  पारेषण

 क्षमता  में  कमी  के  बिजली  को  अधिकता  वाले  राज्यों  से  कमी  वाले  पड़ोसी  राज्यों  को  बिजली

 की  सप्ताई  में  कुछ  बाधाएं  रही  हैं  इस  प्रयोजन  के  ata  से  अधिक  अन्तर्राज्यीय  तथा

 अ्तक्षत्रोय  लाइनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  उपाय  किए  ज्  रहे  हैं  |

 विवरण

 बिजलो  सप्लाय  को  राज्यवार  क्षेत्रवार  स्थिती  HIATT,
 तथा  वास्तविक

 प्रत्याशित

 ee  ee  ee  ee  ee  ee  ee  वास्तविक  सप्लाय

 राज्य  आवश्यक्ता  '  मिलियन  यूनिट

 fafaza  यूनिट  मिलियन  यूनिट  प्रतिदिन

 प्र  ff 1-11  दन  प्रतिदिन

 उत्तरी  क्षेत्र

 हरियणा  09  7.70  6.70

 हिमाचल  प्रदेश  80  0.  80  0.75  कोई  कमी  त ठ स

 जम्मू  व  कश्मीर  55  1.14  1.40

 पंजाब  10  60  10.  28  10.10

 राजस्थान  80  6.  50  7.50  कोई  कमी  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  33  60  30.44  26.00

 fess  50  5.  50  5.20  कोई  कमी  नहीं

 0.45  0.45 चण्डीगढ़  45  कोई  कमी  नहीं

 नगल  उब  रक  20  35  2.37

 लिलि  sommes  me

 जोड़  73.  50  65.16  60.47
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 नी

 विवरण-जारी

 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात  20.57  20.57  21.60  कोई  कमी  नहीं
 मध्य  प्रदेश  14.  80  12.02  12.  90

 48.60  41.60 महाराष्ट्र  40.20

 गोवा  क  0.  80  0.  55  0.  59

 ao

 जोड़  84.  77  74.74  75.29

 es

 दक्षिणी  aa

 आन्ध्र  प्रदेश  13.48  13.  48  13.80  कोई  कमी  नहीं

 कर्नाटक  21.42  13.45  13.10

 केरल  8.  00  8.  00  7.70  कोई  कमी  नहीं

 क  26.45  26.  45 तमिलनाडू

 पांडिचेरी  सहित  re re

 22.40  कोई  कमी
 नहीं

 जोड़  69.35  61.  38  57.00

 पूर्वी  क्षेत्र

 बिहार  e  e  10.00  8.75  6.50  कुछ  अवधि  को

 छोड़कर  कोई  कमी

 नहीं  ।

 पश्चिम  बंगाल  16.14  14.50 e  13.40

 दामोदर  निगम

 (1)  पश्चिम  बंगाल  का  भाग  5.00  3.14

 *  9.50  9.50 (2)  बिहार का  भाग  र

 11.40

 उड़ीसा  e  चक  7.  80  7.  80  7.  20  कोई  कमी  नहीं  रही
 किए  ह  क

 48  43.69  38.50 जोड़
 es  ee ne le  ee

 3.30  2.50  2.30 उत्तर  पूर्वी
 क्षत्र

 हथकरघा  कपड़े  के  जमा  भंडार  को  निकालने  के  लिए  करल  को  80  लाख  रुपए  का  ऋण

 2881.  श्री  कठ  ए०  राजन  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  हथकरघा  कपड़े  के  जरा  भंडार  को  निकालने  के
 लिए  1975  में  केरल  सरकार  को

 केन्द्रीय  सरकार ने  80  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  था  ;
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 (@)  यदि  तो  क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  उसे  इस

 देय  ऋण  का  भुगतान  करने  से  छुट  दो  जाये  और  इस  ऋण  को  स्पष्टतया  अनुदानਂ  में  बदला  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 मंत्री  जाज॑  :  भारत  सरकार  ने  केरल  सरकार  को  30  लाख  रुपए

 का  ऋण  स्वीकृत  किया  था  ।  अन्य  राज्यों  को  भी  एसी  ही  शर्तों  पर  ऋण  स्वीकृत  किए  गए  थे  ।  सभी

 ऋण  थोड़ो  अवधि  के  थे  तथा  इनका  ब्याज  सहित  भूगतान  दो  वार्षिक  किश्तों  में  किया  जाना  था

 af

 संजंघित  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  के  बारें  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि

 यह  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  नहीं  atat  बल्कि  यह  अल्प  अवधि  के  ऋण  के  रूप  में  होगी  यही  निणय

 केरलਂ  पर  भी  लाग  किया  गया  था

 Handloom  Cloth  purchased  by  the  All  India  Handloom  Fabric  Marketing  Co-

 operative  Society  and  Handicrafts  and  Handloom  Export  Corporation

 2882.  Shri  Govindram  Miri:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state :

 (a)  the  statewise  details  of  the  handloom  cloth  purchased  by  the  All  India
 Handloom  Fabric  Marketing  Cooperative  Society  and  Handicrafts  and  Hand-
 loom  Export  Corporation  during  the  last  five  years;

 (b)  whether  the  representatives  of  those  States  from  which  products  have
 not  been  purchased  in  adequate  quantity  by  the  said  organisations  have  sub-.
 mitted  a  representation  to  the  Central  Government  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  thereon ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  (a)  State-wise  informa-

 tion  regarding  the  purchase  of  handloom  fabrics  by  the  All  India  Handloom

 Fabrics  Marketing  Cooperative  Society  Ltd.  during  the  last  five  years  is  given
 in  the  statement  attached  [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.-1292/77]  In  so
 far  as  information  regarding  Handicrafts  and  Handlooms  Export  Corpora-
 tion  is  concerned,  the  same  is  being  collected  and  will  be  placed  before  the

 House

 (b)  No  such  representation  has  been  received.  However,  one  of  the  reso-

 lutions  and  recommendations  of  the  Conference  of  Ministers  incharge  of  hand-

 looms  Maharashtra,  Goa,  Karnataka,  Kerala,  Pondicherry,  Tamil  Nadu  and

 Andhra  Pradesh  held  at  Hyderabad  on  17th  &  18th  November,  1977  relates

 to  the  need  for  stepping  up  the  purchases  of  handloom  materials  from  these
 States,  especially  from  the  Cooperative  Sector

 (c)  A  Committee  has  been  constituted  to  undertake  a  study,  among  other

 things,  of  the  purchase  and  sales  policy  of  the  All  India  Handloom  Fabrics

 Marketing  Cooperative  Society  Ltd.  with  a  view  to  substantially  augmenting
 its  sales  turnover.

 उड़ीसा  म॑  सुपर  थम ल
 पावर  स्टशन

 2883.  श्री  गणनाथ  प्रधान  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ष्पा  करेंग कि

 क्या  उड़ी सा  में  वहां  उपलब्ध  कच्चे  माल  को  ध्यान  मैं  हुए

 एक  सुपर  थम ल  पावर  स्टेशन  शुरू  करने  और  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए  बांध  के  पानी  को  उपयोग  में

 लाने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  at,  तो  अब  ary पना  क्या  कार्यवाही  की  गई  सर्वेक्षण  परियोजना  fee  क्या  है  और

 इसके  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  CAAT)  :
 नहीं

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिधी  समूदाय  क  शिष्टमण्डल  हारा  ज्ञापन

 2884.  श्री  आर०  करण०  महालगी  :  क्या गह  मंत्री  सिंधी  समुदाय  के  शिष्टमंडल  के  ज्ञापन  के  बारे

 22  1977  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1375  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  1977  में  सिन्धी  समुदाय  के
 शिष्टमंडल  द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  ares

 में  प्रस्तुत  ज्ञापन  में  को  गई  मांगों  के  बारे  में  अब  कायंवाही  की  है  ;

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  से  :  शीपन  में  सुचीबद्ध  सभी

 मांगों  पर  रकार  द्वारा  सावधानो  से  विचार  किया  गया  परन्तु  उन्हें  स्वीकार  करना  सम्भव

 नहों  पाया  गया  ।  करन्पो  नोटों  पर  मुद्रण  के  लिए  सिघोਂ  भाषा  की  लिपि  के  प्रयोग  किये  जाने  का  प्रश्न

 ्यायाधोन  fast  को  उचित  महत्व  तथा  प्रोत्साहन  दना  सरकारकी  नीति  संरक्षणों  की  सम्मत

 योजना  के  अधीन  भाषाई  अल्प  संख्यकों  को  उपलब्ध  सुविधाएं  सिधी  बोलने  वालों  की  भी  उपलब्ध  है

 Bogus  Freedom  Fighters  Pensioners

 2885.  Shrimati  Parvathi  Krishnan:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  formulated  a  plan  to  detect/apprehend

 ‘bogus  freedom  fighters  who  are  receiving  pension;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  the  State-wise  number  of  bogus  freedom  fighters  apprehended  so  far;

 a

 (d)  the  action  taken  by  Government  against  them?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  5.  D.  Patil ;
 ‘(aj  and  (b):  There  is  no  official  fool-proof  machinery  for  detecting  bogus
 freedom  fighters  who  are  receiving  pension.  Government  have,  therefore,  to

 ‘depend  largely  upon  public  co-operation  in  this  matter.  The  need  for  giving
 wide  publicity  to  the  sanctioned  cases  has  accordingly  been  emphasized  on

 the  State  Governments,  and  they  have  been  requested  to  instruct  Collectors,

 Directors  of  Publicity  and  other  field  staff  to  arrange  to  give  maximuin

 publicity  to  the  sanctioned  cases  so  that  the  people  of  the  area  may  point  out

 the  names  of  those  persons  who  have  been  sanctioned  pension  wrongly.  In
 some  cases  where  complaints  involving  large  numbers  have  been  received,

 ‘enquiry  committees  have  been  set  up  by  the  concerned  State  Governments.
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 (c)  A  statement  showing  the  State-wise  number  of  bogus  cases  in  which
 pensions  have  been  cancelled,  is  attached.

 (d)  Recovery  of  payments  drawn  has  been  ordered  in  all  cases  where

 pension  has  been  cancelled.  Criminal  prosecution  is  left  to  the  State  Govern-
 ments  to  be  undertaken  in  the  light  of  facts  and  evidence  available  in  each
 case

 STATEMENT

 Statement  showing  the  number  of  bogus  cases  where  pension  has  been  stopped
 as  on  30-11-1977

 51  S:ate/Union  Territories
 Number

 of  bogus
 0  Cases  in  ich  pen-

 sion  has  been  stopped

 Andhra  Pradesh  12

 Assam

 15 Bihar  °

 Chandigarh

 Delh!  19

 Gujarat

 Haryana  e

 Himachal  Pradesh

 Jammu  &  Kashmir

 10  Karnataka  थक  11

 11  Kerala  55

 12  Maharashtra

 13  Madhya  Pradesh  20.0

 14  Orissa

 15  Punjab

 16  Pondicherry  क  30

 17  Rajasthan  e

 18  Tamil  Nadu  76

 19  Uttar  Pradesh  45

 20  West  Bengal  46

 21  e Manipur

 22  Meghalaya  11

 23  Goa

 24  Tripura  11

 Total  39]
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 एक्सप्लोसिब्स  लिमिटेड  में  विस्फोटक  पदार्थों  का  उत्पादन

 2886.  श्री  वसस्त  साठ
 क डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  क

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यहू  सच  है  कि  इंडियन  एक्सप्लोसिब्स  लिमिटेड  में  हड़ताल  होने  तथा  कमं  चा  रियों  द्वारा

 धोमे  काम  करने  का  तरीका  अपनाने  के  कारण  वहां  विस्कोटक  पदा थ। १
 oft  त्म्गा  Sarr SOT  ने  सामान्य  उपादन

 से  कम  होकर  एक  तिहाई  रह  गया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  विस्फोटक  पदार्थों  का  उत्पादन  सामान्य  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की  है

 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  और  (a)  :  इन्डियन  एक्सप्लोसिब्स  लि०  गोम्पि

 कारखाने  के
 कमचा  रियों  ने

 20  सितम्बर  और  26  1977  के  बीच  हड़ताल की  थी

 जिसके  परिणामस्वरूप  3300  मी०  टन  विस्फोटक  सामग्री  के  उत्पादन  के  हानि  हुई  थी  ।  हड़ताल  के

 हो  जाने  के  पश्चात  भी  2  नवम्बर  से  16  1977  तक  FAT  रो  धीमे-काम  करों  का

 रवय्या  अपनाय  रहे  जिसका  फल  यह  हुआ  कि  कुल  मिलाकर  लगभग  1200  Alo  टन  के  उत्पादन  की

 और  हानि  हुई  ।  बताया  गया  है  कि  कारखाने  में  17  1977  से  सामान्य  रूप  में  उतादन  हो

 रहा  है

 मघालय  स  सोमा  पार  फाप  करन  वाल  व्यक्तियों  दवारा  अपराध  करना

 2887.  श्री  पी०  एछु०  संगम  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने को  gar  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  को  इस  बात  को  है  कि  ड्कंतो  SUA a  के  घटनाओं और  मेघालय

 में  सोमा  पार  कार्य  करने  वाले  व्य  क्तियों  द्वारा  अन्य  अपराध  किये  जाने  के  कारण  मेघालय-बंगला देश

 अन्तर्राष्ट्राय  सीमा  पर  रहने  वाले  लोगों  का  जी  वन  दूभर  हो  गया

 (a)  यदि  तो  स परकार  का  विचार  इस  मामले  में  क्यां  उपचारात्मक  कार्यवाहो  करने  का  है

 गुह  मंत्रालय
 में

 राज्य  सत्री  एस०  डॉ०  सरकार को  है  ENTE Uae Led . fr Fare -

 गला  देश  सीमा  पर  रहने  वाले  लोग  ममा  पार  अपराधों  के  प्रतिकूल  प्रभाव  से  पोड़ित  होते  हैं  ।

 )  सीमा  पार  अपराध  कस  करने  राज्य  सरकार  और  सीमा  सुरक्षा  बल इस  सीमा

 पर  लगातार  निगरानी  रखे  हुए  है  और  अनेक  पुलिस  थाने,'गश्तो  चौकियां  और  निगरानी  चौकियां  खोल

 at 7

 U.P.S.C.  Examinations

 2888.  Shri  Mahi  Lal :  ‘Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  whether  Government  propose  to’  advise  Union  Public  Service  Commis-

 sion  that  during  the
 -

 various  competitive
 examinations  and  imterviews,  the

 candidates  should  be  asked  questions  relating  to  social  and  economic  general

 knowledge  of  the  rural
 areas?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  ७.  D.  Patil):
 Government  do  not  normally  advise  the  UPSC  regarding  the  nature  of

 competitive  examinations  and
 questions  to  be  asked  during  the  various

 interviews.  However  the  Commission  are  already  conscious  of  the  need  to

 Jevise  their  selection  methods  in  such  a  way  that  candidates  coming  from

 rural  areas  are  not  placed  at  a  disadvantage.
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 on

 feet  परिवहन  निगम  का  बस  रूट  स०  330

 2889.  शो  लालू  उरांव  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  परिपहन  निगम  की  बस  सेवा  दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षेत्र

 में  साम्गन्य  रुप  से  और  विशेष  रूप  से  रूट सं  ०  330  पर  बहुत  ही  कम  है  और  विशेष रुप  से  रुट  सं०  330

 पर  बसें  कभी  भी  नियमित  रुप  से  नहीं  और

 यदि  तो  सरकार  ने  सेवा  में  सुधार  करने
 के  लिए  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किए  है  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मं  जाल  में  प्रभारों  राज्य  मंत्री  (att  चांद  दिल्‍ली  के  जमुना

 पार  केत्र  में  68  बस  रुटों  का  जाल  बिछा  हुआ  है  जिसमें  5  मिनी  बस  we  और  2  रात्रि  सेवाए  शामिल

 रुट  सं०  330  के  बड़े  भाग  में  अन्य  रुटों  की  कई  समानान्तर  सेवाएं  भी  आती  रुट  नं०  330  पर

 सेवाओं  को  परिचालनात्मक  कुशलता  संतोषजनक  Taal  गयी  है  क्योंकि  पिछले  3  रूहोनों  के  ata

 ES. Con  परिच/लनात्मैक  अनुपात  90%  के  आसपास  रहा  है  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 stat  में  आई०  टी०  डी०  पो०  क  लिय  नियतन

 2890.  श्री  श्रो  बादचा  डिगल  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 विगत  तीन  वर्षो  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  के  फुलबनी  जिले  में  आई०टी ०डी  ०पी०  को  उपयोग

 के  लिये  कितनी  राशि  दी  गई  ;

 विगत  तोन  वर्षों  में  फुलबनी  जिले  में  कितनी  राशि  aa  की  और

 क्या  कुछ  राशि  लौटाई  गई  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्री  चरण  :  से  :  फुलबनी  जिले  में  दो०आई०टी ०डी  ०पी०  काय  कर

 रही  हैं  अर्थात  फुलबनी तथा  जी०  उदयगिरी  ।  पहली  वषे  1975-76 में  तथा  दूसरी  वषं  1976-77

 मं  आरम्भ  की  गईथीं  |

 वषं  1975-76  और  1976-77  में  इन  Teo ay  rSodyo  को  दी  गई  राशि  और  उपयोग  में

 लाई  गई  तथा  लौटाई  गई  राशि  के  सम्बन्ध में  सुचना  अनुलग्नक  में  दी  है  ।

 कमी  का  कारण  जसा  राज्य  सरकार  से  सुनिश्चित  किया  गया  है  उचित  भूमि  अभिलेखों

 का  अभाव  है  जिसके  परिणामस्वरुप  विभिन्न  योजनाओं  मे  मंजूरी  में  विलम्ब  हुआ  और  विभिन्न

 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  भी  विशेषकर  उनमें  जिनका  संबंध  स्थानान्तरण  कृषि  से  है  ।

 विवरण

 आई०टी०डी०पी०  का  नाम  दी  गई  राशि  गई  लौटाई
 राशि  राशि

 1975-76  फुलबर्नी  2.76  0.61

 जी०  seafrey

 1976-77  फुलबनी  10.91  3.75  7.16

 जी०  उदयगिरी  8.17  3.53  4.64

 33

 L.S.S./77



 Written  Answers  December  7,  1977
 हन

 लाइट्सਂ  एज्यक शन  शीर्षक  के  अन्तगंत  समाचार

 2891.  श्री  एस०  डॉ०  सोमपुन्दरम  2  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 (3)  क्या  सरकार  ने  टाइम्स  आफ  नई  दिल्‍ली  दिनांक 14  1977  में

 लाइट्स  Mts  के  अन्तगंत  के  बारे  में  उल्तिखित  समस्याओं  का
 अध्ययन

 किया
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 यदि  तत्संबंधी  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 क्या  सरकार  का  विचार  गुह  मंत्रालय  के  1976  के  पत्र  संख्या
 76%

 एस०सी
 otto  का  संशोधन  करने  का  है  यिससे  fe  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के

 ऐसे  विद्याधियों  जिनके
 माता-पिता  195  1  के  पश्चात्‌  दिल्‍ली  में  अनुसू चित  जातियों/अनू

 सूचित  जनजातियों  के  प्रमाणपत्र  का  पात्र  बनाया  जा  सके  और  शिक्षा  सुविधाओं  तथा  रियायतों

 का  लाभ  उठाने  के  बारे  में  उनकी  forgot  दूर  हो

 गह  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  (=),  और  :  सरकार

 ने  उल्लिखित  लेख  देखा  संविधान  शासित

 1951
 के

 उपबन्धों  के  अन्तर्गत  ,  दिल्‍ली  के  संबंध  में  अनुसूचित  जातियों  के  रूप  में  विनिर्दिष्ट

 जातियों  के  सदस्यों  को  ही  तथा  इसमें  निवास  करने  वालों  को  दिल्‍ली  में  सक्षमਂ  प्राधिकारियों  द्वारा

 अनुसूचित  जाति  प्रमाण  पत्न  जारी  किए  जा  सकते  हँ  ।  शब्द  उसके  राज्य/संघ

 शासित  क्षेत्र  के  बारे  में  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित  जन  जाति  के  रूप  में  उसकी  जति /  जन

 जाति  विनिर्दिष्ट  करते  हुए  राष्ट्रपति  आदेश की  अधिसूचना  की  तारीख  पर  व्यक्ति  के  स्थायी  निवास

 का  उल्लेख  करता  चूंकी  दिल्‍नी  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  को  20-9-1951  को  अधिसूचित

 किया  गया  कोई  व्यक्ति  जो  उस  तारीख  के  बाद  दिल्‍ली  में  आता  है  उसे  दिल्‍ली  का  अनुसूचित

 जाति  नहीं  माना  जा  सकता  है  ।

 राज्य  jaa  शासित  क्षेत्र  स्तर  केवल  सम्बन्धित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 की  अनुसूचित

 जातिपों  atafaa
 जनजातियों  को  दी  जाती  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  दी  जानेवाली

 किसी  asa /ara  शासित  क्षेत्र  की  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए

 खुली  हूँ
 ।

 Schemes
 for  Development  in  Ladakh

 2892.  Shrimati  Parvati  Devi:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  separate  schemes  have  been  formulated  for  the  development

 of  agriculture  transport,  Communications  and  power  in  Ladakh;  and

 (0)  whether  Government  propose  to  adopt  a  special  policy  in  regard  to

 the  development  of  border  hilly  areas,  particularly  of  Ladakh  during  the  next

 Five  Year  Plan:?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai) :  (a)  &  (0)  :  Separate  development

 plans  have  been  proposed  for  the  Ladakh  area  since  the  Third  Plan.  Policies

 and  programmes  are  currently  being  reviewed  for  the  next  Five  Year  Plan.
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 भारत  कोकिंग  star  लिमिटेड  को  संसद्‌  सदस्यों  से  प्राप्त  शिकायतें

 2893.  श्री  ए०  कें ०  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  भारत  कोफिंग  कोल  लिमिटेड  के  लिए  यह  स्थायी  आदेश  है  कि  संसद  सदस्यों  द्वारा

 भेजी  गई  शिकायतों  की  जांच  की  जाए  तथा  उन्हें  21  दिनों  के  भीतर  अंतिम  उत्तर  दिया  और

 यदि  तो  संसद-सदस्पों  की  ओर  से  गत  6  महीनों  में  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड

 को  कितने  शिकायतें  और  अभ्यावेदन  प्राप्त  उनमें  से  कितनों की  जांच  की  गई  और  कितनों

 का  उत्तर  दिया

 उर्जा  मंत्री  पी०  :  हाल  ही  में  कम्पनी  के  अध्यक्ष  एक  आन्तरिक

 कार्यालय  आदेश  इस  बात  के  लिए  जारी  fear  गया  था  कि  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  होने  वाले  पत्तों

 के  पुरे  उत्तर  21  दिन के  भीतर  दिए  जाएं  |

 कम्पनी  के  अध्यक्ष  ने  जून  से  की  अवधि में  संसद  सदस्यो ंसे  38  पत्न

 प्राप्त  इन  पत्तों में  से  30  के  पुरे  उत्तर  दे  दिए  गए  शेष
 आठ  पत्नों

 पर  जो  1977

 में  प्राप्त  हुए  कारवाई  हो  रही  कम्पनी  के  ae  अधिकारियों  को  सम्बोधित  संसद  सदस्यों  के  पत्रों

 क़े  बारे  में  जानकारी  संकलित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख दी  जाएगी  |

 खाड़ी  के  eat  को  हिन्दी  fact  का  चोरी-छिपे  निर्यात

 2894.  श्री  कचरुलाल  हेमराज
 थ्री  डी०  डी०  गंवई

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  ह््ष्दी  फिल्‍मों  का  खाड़ी  के  देशों  और  उससे  आगे  चोरी-छिपे  faria  for  ज़ाता

 afe  तो  इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  fear  गय  और

 उनमें  से  प्रत्येक  व्यक्ति  के  कण  कार्रवाई  की  गयी

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  बम्बई  हवाई-पत्तन

 सीमा  शूल्क  अधिकारियों  दूबारा  एअर  इंडिण  के  एक  जहाज  से  दुर्बई  जाने  वाल  तीन  यात्रियों

 से  एक  हिन्दी  फीचर  फिल्म  के  पकड़े  जाने  के  समाचार  को  भारतीय  safe  निर्यात  निगम  के

 दवारा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालण  के  ध्यान  में लाय  गया  था  ।  मंत्रालय  ने  मामले

 को  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  और  ० प्रबतन  निदेशलय
 को

 ज़ाच  और  आगे
 कारंवाई

 के  लिए

 भेज  दिया  है  ।

 और  :  वांछित  सूचना  सम्बन्धित  विभाग  से
 एकब्रित

 को  जा  रही  है  और  उसको

 यथा  समय  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  ॥

 भारत  सड़क  निर्माण  निगस

 2895.  डा०  पी०  वी०  परियासामी  :  कग  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  रह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साव॑जनिक  क्षेत्र  में  भारत  सड़क  निर्माण  निगम  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  त्याग  दिया

 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 LAs be |  सल  ह क द जलाता  wrsy  or \ नौवहत  और  परिवहन  मंत्र  री  राज्य  मंत्री  चांद  रा  तह  :  नहीं  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नौवहन  उद्योग  की  लाभप्रदता  में  कमी  होना

 2896.  शंकर  सिह  जो  बघेला  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बतानें

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  भारतीय  नौवहन  उद्योग  को  जिसको  fazaearq)  मन्दी  के  कारण  लाभप्रदता

 बहुत  कम  हो  गयी  चालू  वर्ष  के  दौरान  भरी  कठिनाईयों  का  सामना  करते  रहना  पड़ेगा  क्पोंकि

 उनको  नकद  प्राप्त  होने  वाली  धनराशि  पहले  से  कम  होती  जा  रही  और

 afe  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिग

 नौवहन  और  afeaga  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  चांद  :  मौजूदा

 सूचना
 के  ऐसा  हो  सकता  है  ।

 यह  संबंधित  कम्पनियों  के  लिए  है  कि  वे  अपनी  कमाई  को  अधिक  से  afar

 बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्तਂ  साधन  परन्तु  प्रत्येक  मामले में  गणों  के  आधार  पर  नौवहन

 विकास  निधि  सर्मिधि  योग्य  नौवहन  कपनियों  को  विभिन्‍न  प्रकार  की  सहायता  देती  रही  है

 *“डिजीजिज  कम  फ्राम  शोषक  स  प्रकाशित  समाचार

 2897.  श्री  अनन्त  ba  शक शक  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  23  1977  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  इस  आशय

 के  समाचार  को  पढ़ा  है  कि  fare  के  दो  खगोल-बेत्ताओं  ने  कहा  है  कि  पुथ्वी  पर  बीमारियां

 तथा  महामारियां  अन्तरिक्ष  से  आती  हूँ  और  उन्होने  समताप  मण्डल  के  सूक्ष्मजीवों  पर  निरन्तर

 निगाह  रखने  का  आण्हान  किया  है  जिससे  कि  भविष्य  में  पृथ्वी  के  बाहर  से  इन  आक्रमणों  से  बचा  जा

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  हां  ।

 यह  समाचार  एक  fafen  aia  में  प्रकाशित  एक  लेख  पर  आधारित  है  ।  इस  बारे  में

 fata  सिंदूधान्त  जिनमें  से  बहुत  सो  को  अभी  प्रमाणित  fear  जाना  है  ।

 न्पूनतस  qait-faras  हारा  क्षमताओं  का  विस्तार

 7898.  श्री  शिव  सम्पत्ति  राम
 :

 कया  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  छपा  करेंगे
 कि

 :

 कप्  उन्होंने  उद्योगपतियों  को  सलाह  है  कि  न्यूनतम  पूंजी  निवेश  दुवा  रा  तथा  वर्तमान

 क्षमताओं  का  पूरा-पूरा  उपयोग  करके  अपनी  क्षमतायें  बढ़ायें  ;  और

 इस  उद्योगपतियों  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  )  और  (a)  हाल  ही  में  बम्बई

 वाणिज्य  मंडल  को  संबोधित  करते  हुए  सीमेंट  बीना  में  चल  रही  स्थितियों  के  विशेष  ded  में  मैंने

 सीमेन्ट  को  न्यततम  प  जीगत  विनियोग  से  अपनी  क्षमता  बढ़ाने  at  faeqata  क्षमता  का

 अधिकतम  उपयोग  करने  की  सलाह  दी  थी  ।  इस  वक्तव्य  की  अच्छी  प्रतिक्रिया  हुई  है  ।

 आकाशवाणी  कन्द्रों  क  सलाहकार  बोडो  का  पुनगंठन

 2899.  चौधरी  ब्रहू म  प्रकाश  :  क्  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 कण  सरकार  ने  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  लिए  स्वायत्तशासी  fama  बताने  का

 निश्चय  कर  लिया  है

 यदि  तो  एसा  कब  किया

 कण  इसबीच  देश  में  विभिन्‍न  आकाशवाणी  केन्द्रों  के  क्षेत्रीय  सलाहकार  बोर्डों  का  पुनर्गठन

 करने  का  faare  और

 सलाहकार  बोर्डों  के  काय  के  पुरे  होने  की  कब  तक  संभावना  है  और  afe  यह

 काय  पुरा  हो  गण  है  तो  विभिन्‍न  सलाहकार  बोर्डों  में  नियुक्त  किए  गए  aofaqat  के  नाम  कया

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ate  कृष्ण  आडवाणी  और  आकाश

 दाणी  और  दुरबशेन  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  और  उनकें  भावी  ढांचे  कें  बारे  में  सिफारिशें  करने

 के  लिए  प्रख्यात  श्री  बी०  जी०  वर्गीज  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्य  दल  गठित  किण  गण

 काय  दल  से  अपनी  रिपोर्ट  16-2  -78  तक  देने  की  उम्मोब है  ।

 और  हां  ।  सलाहकार  समितियों  का  पुनगंढन  विचाराधीन  है  ।

 Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  Emptoyees  in  Delhi  Administration

 2900.  Shri  Raj  Keshar  Singh:  Will  the  Minister  of  Home  Afisir¢e  be

 pleased  to  state

 (a)  the  category-wise  and  post-wise  number  of  employees  working  in
 various  offices  and  departments  of  Delhi  Administration,  office-wise  and

 Department-wise

 (b)  the  category-wise  and  post-wise  number  of  employees  belonging
 to

 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,  officé-wise  aftd
 department-wise

 out

 of  them  and  their  percentage;

 (c)  whether  quota  reserved  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 has  been  filled  in  each  Department/office  in  all  the  categories;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  special  steps  taken  or  proposed
 to  be  taken  to  fill  the  reserved  quota?

 The  Minister  of  State  in  the  of  Home  Affairs (Shri  S. D.  Patil)

 (a)  to  (d):  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  t

 House.

 भारतोप  प्रशासनिक  सवा  क  अधिकारियों  हारा  विशेष  वेतन  fer

 जाना

 2901.  शी  एस०  ‘ THM  citer :  antag  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  किं

 देश  में  भारतीय  प्रशासनिक  aa  के  अधिकारियों  को  कूल  संख्या  frat  है



 Written  nswers  December  7,  1977

 (a
 चम  से  ऐ  से  प्रशासनिक  a  Fer {an  रियों  की  सख्या  कण  है  जिन्हें  टाइम  स्केल  में  faa  वा  ले

 वेतन के  अतिरिकत  बिशेष तत  मिलता  और

 (7)  ऐसे  विशेष वेतन  का  यदि  काई  औचित्य है  तो  वह  क्या

 गृह  मंत्रालय  मंत्री  एस०  इस  समय  सेवा  कर रहे
 भा  प्रश्तन  सेवा  अधिकारियों की  संख्या  3513  इन  आंकड़ों  में  उन  अधिकारियों  की

 wear  शामिल  नहीं  जिन्हें  गत  छः  महीनों के  दौरान  अधिवर्षिता  आय  प्रो  कर  लेने  थ

 सम्बन्धित  राज्य  सरका र  द्वारा  अपनी
 शक्तियों

 के  अधोन  उनको  afqasar  की  तारीख  के  बाद

 6  महीने  की  rater  की  सेवा  में  बृद्धि  प्रदान  कर  दी  गई  है  |

 (a)  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 खासतौर  कतंब्यों  की  कठोर  प्रकृति  अथवा  उत्तरदायित्व  में  किसी  विशिष्ट  वृद्धि
 अथवा

 कार्य
 करने

 के  स्थात  के  अस्वास्थ्णकर  होने  को
 ध्यान में

 रखते  विशेष वेतन  प्रदान  किण

 जाता  है  ।

 ~
 aazl  जल  से  यरनियम  का  निर्माण

 2902.  श्रो  यादवन्द्र  दत्त  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि  :

 क्या  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  hex  ने  समुद्री  जल  से
 यूरेनियम

 का  निर्माण  करने  की

 प्रक्रिया  बनाने  में  सफलता  पाई  और

 यदी  तो  देश  में  परमाणू  शक्ती  संयंत्रों  की  समूची  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिये  ag  प्रक्रिया  कब  शुरू  की

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  )  जी  हीं  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नही ं1

 Employees  Knowmg  Hindi

 2904.  Shri  Ram  Naresh  Kushwaha:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  Central  Government  employees  who  have  been

 taught  Hindi  during  the  last  three  years  and  the  number  of  those  employees
 who  still  do  not  know  Hindi:

 (b)  whether  the  employees  reCruited  with  English  medium  who  joined
 service  in  1947  are  about  to  retire  and  have  not  learnt  Hindi  during  their
 entire  service  period;  and

 (c)  the  number  of  years  it  would  take  in  learning  Hindi  and  making  use

 of  it  in  official  work  in  this  manner?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  (a)  During  the  last
 three  years,  50,334  Central:  Government  employees  have  passed  various  Hindi:

 examinations  conducted  by  the  Central  Government  for  its  employees.  2,86,769
 Central  Government  employees  ‘are  yet  to  be  trained in  Hindi.
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 (b)  No,  Sir.  Since  1952  when  the  Hindi  Teaching  Scheme  was  started,
 3,56,384  non-Hindi-knowing  employees,  including  a  large  number  of  those
 who  joined  service  in  1947  and  before  have  passed  various  examinations
 under  the  Scheme.

 (c)  The  imparting  of  training  in  Hindi  to  the  Central  Government  em-

 ployees  so  that  they  may  possess  working  knowledge  of  Hindi  is  a  continuing
 process.  Finding  that  many  employees  were  not  attending  Hindi  teaching
 classes  and  appearing  at  the  examination  at  the  end  of  the  session,  it  was

 made  compulsory  in  1976  for  the  employees  nominated  for  training  to  attend

 Hindi  classes  and  to  appear  in  the  examination  at  the  end  of  the  session.

 As  regards  the  use  of  Hindi  by  the  employees  trained  in  Hindi,  it  may.
 be  stated  that  under  section  3(1)  of  the  Official  Languages  Act,  1963,  option
 is  available  to  the  employees  to  use  either  Hindi  or  English  for  the  official

 purposes  of  the  Union.  Only,  the  employees  possessing  a  working  knowledge
 of  Hindi,  may  not  ask  for  an  English  translation  of  any  document  in  Hindi,

 Workshops  are except  in  the  case  of  documents  of  legal  or  teChnical  nature.

 organised  for  removing  their  hesitation  in  the  use  of  Hindi  for  the  purposes
 of  noting,  drafting,  etc.  Also,  all  employees  are  encouraged  to  use  Hindi,.
 and  an  incentive  scheme  has  been  introduced  under  which  cash  awards  are

 given  to  those  who  use  Hindi  in  official  work,  according  to  the  norms  laid

 down  in  the  scheme.

 Further,  offices  where  80%  of  the  staff  possess  working  knowledge  of

 Hindi  shall  be  notified  under  rule  10(4)  of  the  Official  Languages  (Use  for

 Official  Purposes)  Rules,  1976,  and  out  of  these  offices,  some  may  be  specified
 under  rule  8(4),  where  employees  possessing  proficiency  in  Hindi,  would  be
 asked  to  do  noting  and  drafting  etc.,  in  Hindi  only.

 प्रेस  dae  व्यवस्था  का  fara  होना  और  LW qaya  प्रधान  मंत्री  के  जम्मू  कश्मीर
 क  दौर  सम्बन्धी  तथ्यों  का  प्रकाशित  न  किया  जाना

 2905.  श्री  क०  :  करਂ  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  विपक्ष  ने यह  आरोप  लगाया  है  कि  प्रेस  सेंसर  व्यवस्था  अब  भी  विद्यमान  है  और

 ag  बात  इससे  सिद्ध  होती  है  कि  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री
 के  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  दौरे  सम्बन्धी  तथ्यों

 को  प्रकाशित  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  और  इस  बारे  में  कुछ  समाचार  पतों  में  केवल

 कुछ  बातों  का  seve  किया  गया

 यदि  तो  कया  यह  वात  भी  ध्यान  में  आई  है  कि  इन  समाचार  पत्नों  से  कहा  जा  रहा

 है  क  a  fart  के  बारे  में  ज्यादा  प्रचार  न  और

 क्या  fay  ata  मड़ीतों  में  केवल  एक  था  दो  बार  रेडिय्रा  और  टेलीविजन  के  माध्यम

 से  प्रसारण  करने  के  लिए  विपक्ष  को  आमंत्रित  fear  गठा  है  ?

 सुचता  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  और  सेंसर

 व्या  लोक  के  आन  चुनाव  को  घोषणा  के  साथ  साथ  18  1977  को  हटा  ली

 गई थी
 ।

 अब प्रेस  पूर्णरूप से  स्वतंत्र है  और  जो  बु
 छ  बह  प्रकाशित  फरता  है  उस  पर  सरकार  का

 कोई  अधिकार  नहीं  इसलिਂ  प्रेस  को  विपक्ष  के  बारे में  प्रचार  न  करने  के  लिए  काई  भी

 अनुदेश  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 चुनावों के  दौरान  राजनोतिक  दलों  के
 प्रता  रणों

 को  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन
 प्रसारण  करने  के  लिए  व्यक्तियों  को  उपकी  दइलोयण  सम्बद्धता  के  आधार  पर  अपितु  विशिष्ट
 कार्यक्रमों

 के
 लिए  उन  को  उपयुक्तता  के  अधार  पर  करते  हैँ  ।  तीन  महीनों  में विरोधी

 दलों  का  प्रत्तितिधित्व  करने  वाले  बहुत  से  व्यक्तियों  ने  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  कार्यक्रमों  में

 भाग  लिय है  |

 गरीबी  हटाओंਂ  योजना

 2906.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौडा  :  क्या  यॉजना  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंग  कि  :

 कण  सरकार
 ने

 किसी  निश्चित  अवधि  में  * गरीबी  हटाओंਂ  कार्यो  पूरा  करने  के  लिए

 कोई  नई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हो  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  और  :  सरकार ने  गरीबी  और  बे  रोजगारी

 तथा  अल-रोजगारको  संबंधित  समस्पाओं  का  सामना  करने  के  लिए  विकास-नीति  की  समीक्षा  करने

 गौर  faaa-nrafanarat  को  पुनव्यंस्थित  करने  का  निर्णय  किया है  ।  एक  निश्चित  समयावधि

 बेराजगारी  और  बहुत  कुछ  अल्परोजगार  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  की

 दृष्टि  से  बनाई  जाने  वालो  संबंधित  नोतियों  और  कायंक्रमों  की  1978-83  की

 थोजना  में  दी  जाएगी  ।

 कलकत्ता  में  हुआ  अखिल  भारतीय  भाषायी  सम्मलन

 2907.  श्री  समर  गुह  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कण  प्रधान  मंत्री  ने  1  1977  को  कलकत्ता  में  हुये  अखिल  भारतीय  भाषाई

 सम्मेलन  को  एक  संदेश  भेजा

 क्य  सम्मेलन  में  पास  किये  गये  संकल्प  में  सरकार  को  की  वतेभान  नीति

 पर  अधिक
 जोर

 देने  के  सम्बन्ध  में  गैर-हिन्दी  भाषी  लोगों  की  चिन्ता  और  आशंका  व्यक्त  की  गई

 क्या  चौथी  लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  और  भाषाਂ  के  बारे  में  नीति

 सम्बन्धी  वक्तव्य  का  सरकार  द्वारा  भो  अनुसरण  किया जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  कथा  निति  सम्बन्धी  उस  वक्तव्य  के  आधार  पर  प्रधान  मंत्री  गैर  हिन्दी  भाषी

 खोगों  के  मत  से  आशंका  दूर  करने  हेतु  मुख्य  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन

 ~
 गह  मंत्रालय

 म
 राज्य  मंत्री  एस०  डी०  जी  श्रीमान  ।

 सरकार  को  अखिल  भारतीय  भाषाई  सम्मेलन  में  पास  किये  गये
 संकल्पों

 के  बारे  में

 कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 इस  समय  इस  प्रयोजन  के  लिए  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 q

 किन्तु  सरकार  सभी  राज्यों  का  एक  राजभाषा  सम्मेलन  शीघ्र  बुलायेगी  ह  सम्मेलन  में  राज्  ं

 द्वारा  उनकी  राजभाषाओं  के  प्रयोग  में  उनके  सामने  आने  वौली  विभिन्‍न  समस्याओं  पर

 विमर्श  किया  जाएगा  ।
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 लिखित  उत्तर 1977

 लल  -

 1977  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  भारतीय  सेना  क  विमान  शा  उसर

 किया  जाना

 2908.  श्री  क०  राममति  :  कण  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  21  1977  को  प्रधान  मंत्री  ने  श्री  जयप्रकाश  नारायण  से  भेट  करने

 के  लिए  भारतीय  वायु  सेना  के  विमान  का  उपयोग  किया  था  ;  और

 यदि  तो  उक्त  विमान  का  कितने  घंटे  के  लिए  और  faa  मील  की  उड़ान के  लिए

 उपयोग  किया  गया  और  उस  पर  कितना  qq  हुआ  और  उक्त  व्यय  किसने  वहन  किया  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  नहीं  ।  प्रधान  मंत्री
 21  1977  को

 सरकारी  दौरे  पर  भारतीय  वायू  सेना  के  विमान रा  दल्लो  से  बिहटा  के  लिए  रवाना  हुए  और

 शीघ्र  ही  बिहटा  से  बिहार  सरकार  के  विमान  में  पटना  के  लिए  चले  पटना  में  प्रधान  मंत्री  ने

 कई  औपचा रक  समारोंहों में  भाग  ललिया  ।  प्रधान  मंत्री  का  यह  एक  सरकारी  दौरा  था  और  21  और

 23  अगस्त  1977  के  बीच  मेघालय  और  असम  के  उनके  सरकारी  दौरेका  एक  अंग  था  |

 पटना  में  अपनी  उपस्थित  का  लाभ  उठाते  हुए  वे  श्री  जयप्रकाश  नारायण  से  भी  fas  t

 लागू  नहीं  होता  ।

 तमिलनाडु
 क

 भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  पर  मुकदसा  चलान
 क

 लिय  केन्द्रीय  सरकार
 स  स्वीकृति

 2909.  श्री  ओ०  वी०  अलगेशन
 : क्या  गृह  मंत्री  वह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  ने  सरकारी  आयोग  के  निष्कर्ष
 के

 अधार  तमिलनाडु

 के  भूतपूर्व  मुख्य  श्री  करुणानिधि  और  उनके  साथियों  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  से  स्वीकृति  मांगी  है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिग  है  ॥

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  जी  श्रीमान्‌ ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नौवहन  क  क्षेत्र  में  भारत  को  ब्रिटेन  की  सहायता

 2910.0
 श्री  TATATS  महता  :  क्या  नौवहन  और

 परिवहन  मंत्री
 ag  बताने

 करेंगे  fa

 क्या  ब्रिटेन  की  सरकार  ने  भारत  के  केन्द्रीय  मंत्री  को  उनकी  उस  देश  की  हाल  की  यात्रा

 के  दौरान  बताय  था  कि  ब्रिटेन  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहाय्ता  का  स्तर  तब  तक  कायम

 न  रखा  जा  सकेगा जज  तक  कि  सहायता  पाने  वाला  देश  सद्भावना  को  बरकरार  नहीं  रखता

 afe  तो  कश  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  जिस  सौदे  पर  इस  समय  ब्रिटिश  fagaré  से

 मालवाहक  जहाजों  की  खरीद  के  लिए  बातचीत  की  जा  रही  है  वह  ब्रिटिश  के

 उपयोग  करने  का  एक  परीक्षण
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 Written  Answers
 Decembzr  7,  1977

 क्या  यह  सौदा  स्वीकार  न  करने  की  मुख  आपत्ति  यह  है  कि  भारत  ने  ag  कहा
 है  कि  ब्रिटिश  और  जापानी  शिपया्डों  के  मूल्यों  में  भारी  अन्तर  और

 यदि  तो  ब्रिटन  की  इस  धमकी  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद  से
 समूद्रपारीय  व्यापार  विकास  मंत्री  श्रीमती  जूडिथ  हार्ट  के  साथ  4-11-77  को  मेरे
 विचार  विमर्श  के  श्रीमती  हाट  ने  भारत  को  गत  2-3  वर्षों  में  दी  गयी  fafey  सहायता
 के  कम  उपयोग  किए  जाने  के  बारे

 में  निसंदेह  चिन्ता  व्यक्त  की  और  यह  बताया  fa  भविष्य  में  सहायता
 की  प्रमात्रा  स्वाभाविक  रुप  से  भारत  को  पहले  उपलब्ध  की  गधी  राशि  के  उपयोग  पर  निर्भर  करेगी  ।
 इस  संदर्भ  में  उन्होने  यू  ०

 के ०  से  जहाजों की
 खरीद  का  उल्लेख  किण  जिससे  चालू  वर्ष  में  सहायता

 की  राशि  का  काफी  उपयोग  हो  सकेगा  ।  इस  मामले  में  ज्रिटेन  दवारा  धमकी  faq  जाने  का  कोई
 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 ब्रिटिश  जहाजों  की  बताई  गयी  कीमतें  जापानी  शिप  से  चालू  कीमतों  से  काफी  अधि क
 ह्  सरकार

 ब्रिटिश
 प्रस्ताव  समस्त  आर्थिक  संदर्भ  में  विचार  कर  रही  है  ।

 एंडरसन  समिति  क  प्रतिवेदन  का  प्रकाशन

 2911.  श्री  दीनन  भट्टाचार्य  saat  रक्षा  मंत्री  ०ह  बताने की  करेंगे  कि

 कंग  सरकार  का  धणा  के  1977  के  अंक  में  af  डिय्यज  नादने

 शीषंक  से
 प्रकाशित  और  श्री  बेनीयल

 लतीफी  दूवाराਂ  लिखित एक  लेख  की  ओर  faarar  गया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 कण इस  लेख  में  एंडरसन  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उल्लेख

 क्या  सरकार  उक्त  प्रतिवेदन  के  प्रकाशन  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हँ  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन
 :  सरकार  के  सितम्बर  1977  के

 अंक  में  area  शीषंक से  श्री  डेनियाल  लतीफी  का  लेख  देखा

 ह ै।

 सीमा  के  प्रश्न  पर  भारत  और  चीन  के  बीच  मतभेद  में  भारत  सरकार  का  दृष्टिकौण

 विदित  है  ।'

 भारत  सरकार  का  विश्वास  है  कि  भारत  और  चीन  के  सीमा  के  प्रश्न  सहित  सभी  विवादास्पद

 मामलों  को  पंचशील  के  faezteai  के  आधार  पर  शांतिपूर्ण  दिवपक्षीय  द्वारा  और  भारत

 के  हितों  राष्ट्रीय  गौरव  तथा  सम्मान  के  अनुरूप  हल  किया  जाना  चाहिए  i

 हम  इस  बात  में  विश्वास  नहीं  रखते  हू  कि  सीमा  प्रश्न  पर  होने  पंचशील  के

 fasztedy  तथा  पारस्परिकता  और  आपसी  fact  के  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  चीन  के  साथ

 सुधारने में  कोई  अड़चन  हो  सकती  है  ।

 इसमें  मेजर  जनरल  Fo
 जन  रल  हेंडरसन ब्रुक

 की  feqia  का  उल्लेख है
 ।

 और  :  सरकार  उक्त  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  wer  का  कोई  विचार  नहीं  रखती
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 लिखित  उत्तर 16  1899  (aa)

 Confirmation  of  Class  and  पा  Employees  in  Census  Office,  Uttar  Pradesh

 2912.  Shri  Ugrasen:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state:

 (a)  the  number  of  those  Class  | है |  and  III  employees  in  Census  Office,

 Uttar  Pradesh  who  have  rendered  a  service  of  seven  to  eight  years  but  have

 not  been  confirmed:  and

 (b)  the  action  taken  on  their  complaints  regarding  the  payment  of  (2.1).5.

 instalments?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  S.  D.  Patil) :
 (a)  Two  hundred  and  fifty  five.

 (b)  The  matter  is  under  Consideration.

 भारतीय  पटसन  fara  द्वारा  अब  तक  खरीद  गय  कच्चे  पटसन  की  मात्रा

 2913.  श्री  चित्त  बसु  :  कया  उद्योग  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतोय  पटसन  निगम  ने  अब  तक  कुल  कितनी  मात्रा  में  कच्चा  पटसन  खरीदा  है  ;

 पटसन  खरीदने के  लिए  भारतीय  पटसन  निगम  को  कुल  कितनी  राशि  दो  गई ;
 और

 देहातों  में  पटसन  के  कितने  क्रय  केन्द्र  खोले  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  2-12-1977 तक  भारतोय  जूट  निगम  ने  करने

 पटतन  को  180  किलोप्राम  वालों  57,475  गांठे  खरोदी  है  ।

 37  करोड़  रुपये  ।

 भारतोय  जूट  निगम  ने  जूट  उत्पादक  राज्यों  में  उनका  खरोद  का  काम  चलाने  के  लिए

 100  विभागोय  ऋप  केन्द्र  और  26  उप  केद्र  खोले  हैं  ।

 रुई का  उत्पादन

 2914.  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रुई  के  उत्पादन  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  सवक्षण  किया  है  ;

 क्या  फेत्द्रोय  सरकार  ने  भारत  रुई  निगम  को  अधिक  धन  को  करके  इस  बारे

 में  राजस्थान  राज्य को  भो  है  जिससे  भारत  रुई  निगम  राज्य  को  मण्डियों

 के  अधिक  मात्रा  में  रुई  को  खरोद  कर  सके  |

 कपा  सरकार  यह  महूपुप  करतो  है  कि  इस  रुई  के  लिए  सरकार  निर्धारित

 250  रु०  का  aaa  मूल्य  बहुत  कम  है  और  इससे-अगले  aq  रुई-का  उत्पादन  करने  के  लिए  किसान

 हतोत्साहित  होंगे  ;  और

 यदि  हां,तो  क्या  सरकारे  का  विचार  इस  बारे  में  स्थिति  पर  सहानुभूतिपूवंक  विचार

 करने का  है  ?
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 Written  Answers
 Agtahayna  16,  1899  (Saka)

 मंत्री  (=A  जाज॑  :  )  नहीं  ।  ofr  हेक्टयर  पंदावार  के

 अनुमान  का  सर्वेक्षण  करने  की  व्यवस्था  aah  कि रा क  सरकारों
 ror
 (१1९1

 रा  की  गई  थी  ।

 नहीं

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वाणिल्यिक  खरीद  म  भारतीय  निगम  को  खली  छट  दिया  जाना

 2915.  श्री
 सौगत  राय  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  पटसन निगम  को  इस  वर्ष  वाणिज्यिक  खरोद में  खुली  छूट  दो  गई  और

 इस  fata  का  पटसन  की  कोमतों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज
 :  और  :  भारतीय  जूट  निगम  को  वाणिज्यिक

 करने
 को  अनुमति  1  अक्टूबर  1977  से  दी  गई  है

 ।  चूंकि  पूरे  चालू  मौसम के  दौरान  कच्चे

 का  मूल्य न्यूनतम  समथं न  स्तर  से  अधिक  हो  बना  रहा है  अतः  मूल्यों पर  महदत्बपुर्ण  प्रभाव  पड़ने

 3  कारण  बड़ो  मात्रा  में  खरोद  नहीं  को  जा  सकी  |

 जम्म  और  काश्मीर  क  लिय  सीमेंट  का  कोटा

 2916.  श्री  मोहम्मद  शफी  कुरशी  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 भारत  सरकार ने  काश्मोर  घाटी  में  बी  रामला  और  श्रीनगर  जिलों  के  लिए

 are  का  कोटा  निर्धारित  किया  है

 (a)  क्या  उक्त  जिलों  में  सीमेंट  राजसहायता  दरों  पर  सप्लाई  किया  जाता  है  att

 यदि  तो  प्रत्येक  जिले  को  कितनो-कितनो  मात्रा  में  सोमेन्ट  सप्लाई  किया  गया

 उद्योग  मंत्री  जाज  और  :  भारत  सरकार  सीमेंट  के  ba fararz

 कोटा  निश्चित  नहीं  करती  ।  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  इकट्ठा  कोटा  निश्चित  किया  जाता  है  जिसमें

 मे  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  जिलावार  आवंटन  करतो  है  |

 इन  जिलों  के  प्रधान  कार्यालयों  को  सो  मेंट  की  पुरति  करने  के  लिए  परिवहन  प्रभार  पर  जम्मू

 से  जहां  तक  कि  राज्य  में  रेल  सेवा  है  वहां  से  निम्नलिखित  दर  पर  सरकारो  सहायता  दो  जातों  है

 अनन्तनाग  *  60-80  रु०  प्रति  मो  टन
 पी  प  ”

 श्रीनगर  a  71-20  रु०
 पी  Bi  ह

 बारामला  83.00  रु०

 रूण  कपड़ा  सिलों  का  MITT

 कि 2

 2917.  श्री  पी०  एस०  रामलिंगम  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंग

 क्या  राष्ट्रोय  कपड़ा  लिंगम  को  भविष्य  में  रुगण  सिलों  का  अपने  नियंत्रण  ta  ar

 के  लिए  कहा  गया  है  ;  और

 यदि  हां,तो  इसका  औचित्य  क्या  है  और  रुगण  एककों  के  प्रबन्ध  के  लिए  क्या  वैकल्पिक

 कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 7  1977  लिखित  उत्तर

 उद्योग  मंत्री  जाज  और  :  चूंकि  राष्ट्रीय  निगम  105  सूती

 कपड़ा  मिलों  का  प्रबन्ध  क  रने  की  भारों  जिम्मेदा
 रो  पहले  हो  उठा  रहा  इसलिये  सरका र  राष्ट्रीय  कपड़ा

 निगम  इवा रा  संकटग्रस्त  और  अधिक  मिलों  अथवा  बंद  पड़ो  मिलों  के  प्रबन्ध  को  हाथ  में  लेने  का  aaaqa

 नहीं  करतो  है  ।  फिर  भो  चयनात्मक  दृष्टिकोण  से  बंद  पड़े  आधारभूत  रुप  से  जौव्य  मिलों  को  फिर

 से  खोलने  के  राज्य  सरकारों  के  परा  मशं  से  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  यदि  स्वेच्छा  से  राज्य  सरकार  उन

 बंद  पड़े  आधारभूत  जीव्य  अथवा  संकटग्रस्त  मिलों  के  अधिग्रहण  का  यह  प्रस्ताव  लेकर  सामने  आती

 ह
 है  कि  वह  वित्तोय  तथा  प्रबन्ध की  य  जिम्मेदा रो  लेगी  तो  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  दूवारा  मिल  का

 प्रबंध  हाथ  में  लेते  के  लिप  उन्हें  अ्रसासकोय  तया  कानूनों  सहायता  प्रदान  करेगी  |

 हथकरघा  उद्योग  के  लिय  राष्ट्रीय  नीति

 2918  थ्रो  इब्राहीम  सुलमाम  ac  : क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  क्र्पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कुछ  किस्मों  के  कपड़े  का  उत्पादन  केवल  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिये  नियत

 करने  का  निर्णय  लिया  है  ;  और  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 सरकारो  एजेंसियों  के  माइयम  से  हयकरधा  aa  को  प्रौद्योगिको  और  वित्तोय  सहायता

 उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  को  गई  व्यवस्था  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (at  art  :  सरकार  ने  उत्पादन  को  निम्नलिखित  वस्तुओं

 को  पहले  sat  केवज  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  कर  रखा है  और  समय-समय  पर  हथकरघा

 क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  नई  वस्तुओं  को  शामिल  कर  लिया  जाता  है  :--

 (1)  धोतियां  चौड़ाई  आदि

 (2)  at  और  गमछे  ।

 (3)  बिछाने  को  बेंड  कक्ष  और  पलंग  पोश  ।

 (4)  लो  रीड  पिक  क्लाथ  ।

 (5)  मेजपोश  और  achat  ।
 {
 (6  )  डस्टर  अथवा  डस्टर  का  कपड़ा  अथवा  पांछा  लगाने  का  BAST  या  ग्लास

 क्लाथ

 (7)  सादो  बुनाई  का  कपड़ा  85  कोट  और  इससे  कम  के  ताने  बाने  का  तथा  160.60

 सें०  मो०  चौड़ाई  से  अधिक  को  ।

 (8)  साड़ियां  (  गोन

 (9)  तौलिए  ।

 (10)  मशरू  क्लाथ  |

 (11)  सुतो  के  वस्त्र  ।

 केन्द्रीय  सरकार ने  1976-77  1977-78  में  राज्य

 निगमों  और  समितियों  को  हथकरघा  उद्योग  के  लाश  को  कतिपय  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के

 लिए  13. 28  करोड़  रुपये  और  arly  12.02  करोड़  रुपय  आदि की  राशि  ऋणों  और

 अनुदानों  के  रुप  में  प्रदान  को  ।  अतिरिक्त  1977-78  के  योजना  बजट  में  बुनकर

 सेका  केन्द्रों  और  हथकरघा  औद्योगिकी  भारतीय  संस्थान  के  प्रशिक्षण  और  विकास  पुरक  कार्य  क्रमों

 के  लिए  6.0  2  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है
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 कन्ट्रोल  के  कपड़े  का  निर्धारित  मात्रा  में  उत्पादन  करने  के  दायित्व  का  पुरा
 जाना

 2919.  श्री  पी०  क०  कोडियन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa

 (  £ 2६ ॥  सरकार  द्वारा  बार-बार  अपोल  किय  जाने  के  बावजूद  भो  सूती  कपड़ा  मिल  कल्ट्रोल

 के  कपडे  a1  निर्धारित  माला  में  उत्पादन  करने  के  अपने  दायित्व  को  परा  करने  में  असफल
 हो  है

 और

 यदि हां  तो  सरका  र  का  विगर  आगे  और  क्या
 काय  वाही  करने  का  है  ताकि  मिलें  कन्ट्रोल

 के  कपड़े  का  निर्धारित  मात्रा  में  ५त्पादन  करें  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  और  प्रत्येक  तिमाही में  तेयार  किए  जाने

 बाले  100  वग  मीटर  के  स्तर की  तुलना में  चालू  ag  में  पहली तीन  तिमाहियों  के  दौरान  नियंत्रित  कपड़ें

 का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा  है
 :--

 जनवरी-माच  77  शकी  e  963.0  लाख  aq  मोटर

 अप्रल-ज़ून  77  श  चके  शै  843,  5
 पै  ?  क

 1  0  पै
 जलाई-सितम्बर  77  e  811.6

 (aafeaa  )

 मिलों  को  बंद  होने  से  बच्गने  के
 लिए

 वित्तोय  दृष्टि  से  कमजोर  मिलों  को  गई  छूटों  के  कारण

 मुख्य  रुप  से  उत्पादन  में  कमी  ।  गेर-छूट  वाली  मिलों  पर  दायित्व  को  बढ़ाए  बिना  1000  लाख

 वर्ग  मोटर  नियंत्रित  कपड़े  का  उत्पादन  करने  क ेfan  उन  मिलों  को  जिन्होंने  कम  से  कम  पिछले  12  महोनों

 तक  छट  का  लाभ  उठाना  को  भी  31  1977  से  शुरु  होने  वालों  में  गेर-छट

 वालो  मिलों  और  1000  लाख  वग  मोटर  के  स्तर  के  बोच  को  कमी  को  सोमा  का  दायित्व  सौंप  दिया

 गया  था  |

 कोल  इंडिया  ढारा  वियत  कार्य  सोध  अपन  agar  स  लिया  ara

 2920.  श्री  रोबिन  सन
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कॉल  इंडिया  का  विचार  बड़  शहरो  क्षेत्रों  में  विपणन  काय  सीधे  अपने  नियंत्रण  में  लने

 का  है  ;  |

 यदि  gi,  तो  कब  और  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  (%)  व  (77) :  कोल  इंडिया लि  ०  का विचा र  बड़े  शहरी

 फिर  भो  कोल  इंडिया  द्वारा  इस  समय क्षेत्रों  में  कोयले  के  सोध  विपणन को  हाथ  में  लेने  का  नहीं  है  ।

 eq-T7fa7  हू  कन्साइनी  )
 आधार  पर  साफूट  farm,  चंडोगढ़  और  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ

 स्थानों  को  भेजा  जा  रहा  ।

 ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  में  निवेश  क  लिय  aaaeatt  सिद्धान्त

 2921.  श्री  आर०  दामाणी :  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  सरकार  ग्रामोण  औदूयोगीकरण  में  निवेश
 के

 लिये  एक  15-qat

 मागंदर्शी  सि  बनाने  का  निणंय  किया  है
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 16  1899  (TH)  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस दिशा में  क्या  शुरु  किये  योजनाओं का  वित्त-पोषण  करने  का  तरोका

 क्या  होगी  तथा  किन  एजेन्सियों  को  यह कार्य  सींपा  जायेगा  ;  और

 प्रत्येक  राज्य  में  चाल  वर्ष  के  दौरान  कितने  क्षेत्र  पर  ये  कायं  क्रम  प्रभावी  करने  तथा

 MT  के  अवसर  पदा  करने  के  लक्ष्य  रख  गय  ह

 उद्योग  मंत्री  जाज  नही ं।

 (a)  प्रश्न ही  नहीं  उठते

 कच्चे  पटसन  को  अपर्याप्त  सप्लाई  पान  वाली  पटसन  मिलों  क
 नाम

 2922.  श्री  युवराज :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  कुल  कितनी

 पटसन  मिलें  वे  कहां-कहां  पर  हूं  और  उनकों  कच्चा  माल  अपनी  आवश्यकता  से  feat  कम

 मिलता  है
 ?  e

 उद्योग  मंत्री  जाज  देश  में  68  जट  मिलं  ह  जो  विभिन्न  ज्यों  में  निम्न

 प्रकार  हैं
 नन  ाा

 पाए  बगाल  56

 बिहार  e  e

 आसाम  च

 उत्तर  प्रदेश

 ATT  प्रदेश  थक  क  ी

 मध्य  प्रदेश  क  ह
 ह

 वष  1976-77  में  अनूमानित  उत्पादन  71  लाख  गाठों  का  है  उसकी  तुलना  में  इन  सभी  मिलों

 द्वारा  68  लाख  कच्चो  जूड  को  गाठों  का  वास्तविक  उपयोग  किंया  गया  ।

 कपास  के  सल्य

 2923.  श्री  आण्णासाहूब  पी०  fare:  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  का  विचार  इस  आशय  से  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  कि  कपास-उत्पादकों  को

 कपास  के  विपणन  के  बारे
 में  कोई  कठिनाई  न  और  कपास  विपणन  केन्द्रों  में  मूल्यों  को  बहुत

 अधिक  नोचे  न  गिरने  दिया  जाय  ;

 विगत  वध  को  तुलना  में  इस  बार  महत्वपूर्ण  मण्डियों  मं  कपास के  वर्तमान  मूल्य  क्या  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  और  (a)  भारतीय  सुत  निगम  ने  महत्वपूर्ण
 बाजारों  में  प्रवेश  कर  लिया  है  तथा  ag  निजी  व्यापारियों  की  स्पर्धा  में  खुली  बोली  लगाकर  बाजार

 मूल्यों  पर  कपास  की  खरीद  कर  रहा  है  ।  महत्वपूर्ण  बाजा  रों  में  निगम  की  उपस्थिति  से  यह  सुनिश्चित

 किया  जाता है  कि  कोमतें  बहुत  अधिक  नीचे  न  गिरे  और  उत्पादकों को  उनके  उत्पादन  का  उचित
 मूल्य

 मिले  ।  कपास-उत्पादकों  के  हितों  कौ  रक्षा  के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही  में  कपास  के  iy

 1977-78 के  मौसम  हेतु  कपास  की  प्रमुख  किस्मों  के  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  करदी  है  ।
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 पिछले  बर्ष  को  तुलना  में  महत्वपूर्ण  मंडियों  में  कपास  का  वर्तमान  मुल्य  स्तर  इस  प्रकार  है  —

 कपास  को  प्रति  fe
 न्ट्ल  दर

 पिछले  वब  का  चालू  वर्ष  का  मूल्य
 राज्य  केन्द्र  किस्म  मूल्य  )

 4  5

 पंजाब  गोनेया ना  411  399

 पंजाब  अबोहर  411  398

 हरियाणा  फतेहाबाद  a-34  430  380  से  436

 हरियाणा  डाबावालो  442  395  से  408.

 हरियाणा  सिरसा  432  365  से  459'

 हरियाणा  फतेहाबाद  देशो  209  350  से  372

 हरियाणा  डाबावलो  देशो  285  368

 हरियाणा  सिरसा  देशो  282  357  से  375

 राजस्थान  श्रोगंगा  नगर  411  से  435  300  से  414

 राजस्थान «  श्रीकरण  पुर  115  से  474  384  से  4235:

 सजस्थान  416  से  428  390  से  414 पदम  पुर

 राजस्थ  ०  435  से  458  427 श्रोकरण  पुर  3

 ad  To  के ०  230  398  से  425.
 महा  राष्ट्र  .

 241  433 महा  राष्ट्र

 कां  341  492  से  459

 बुरहान  पुर  385  से  577  445  से  459

 ~*~
 मध्य  प्रदेश  खण्डवा  420  से  576  A444  से  452

 प्रतिभा  पलायन

 2924.  श्री  ato  एस०  सईद  मोहम्मद  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  से  प्रतिभा  पलायन  को  रोकने  के  लिये कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है  ;

 और |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरारजी  :  और  (a)  भारत  से  प्रतिभा-पलायन  को  रोकने

 के  लियें भारत  सरकार  निरंतर  विचार  कर  रही  है  ।  सरकार  द्वारा  किये  गये  कुछ  उपायों

 को  संलग्न  विवरण  में  बताया  गया  है
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 1977

 farer

 ब्रैज्ञा  इ  जीनियरों  और  चिकित्सा  कामिकों  आदि  कों  रोखमार  के  अवसर  उन्नत  करने  के  सिये

 किय  गय  उपायों  का  विवरण

 (1)  रोज़गारके  लिये  उपलब्ध  व्यक्तियों  का  विवरण  देते  हुए  जनशक्ति  मासिक  बुलेटिन  प्रकाशित

 किया  जाता  है  ।  इस  बुलेटिन  को  लगभग  तोन  तोन  हजा र
 प्रतियां  रोजगार  प्रदा  न  करने  वाले  विभिन्न

 संगठनों  की  निःशुल्क  वितरित  की  जाती  है  ताकि  उनको  एसे  व्यक्तियों  का  उपयोग  करने  में  सुविधा

 हो  सक े|

 (2)  भरतो  करने  वाले  निकायों  तथा  रोज़गार  देने  वालों  को  परिषद  को  प्रेथित  अधिसूचनाओं

 के  प्रत्युत्तरों  में  योग्यता  वाले  प्रत्याशियों  के  नामों  की  सिफारिश  की  जाती  है  ।

 (3)  सो०  एस०  argo  arto  प्रमुख  समाचार  में  प्रकाशित  विज्ञापनों  की  जांच  भी  करता

 है  और  उन  विज्ञापनों  के  मुताबिक  उपयुक्त  योग्यता
 वा  ले  पं

 जी
 कृत  व्यक्तियों  को  विचा  राथ  सिफारिश

 भी  करता है  ॥

 (4)  सी०  एस०  आई०  आर०,यू०  जी०  आई०  सो०  एम०  alto  आदि  द्वारा  अनुसंधान

 छात्रवृतियां  प्रदान  को  जाती  हैं  ।

 (5)  विश्वविद्यालयों  और  अन्य  संस्थानों  में  अनुसंधान  योजनाओं  के  लिये  विभिन्न  अभिकरणों

 द्वारा  धन  लगाया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  रोज़गार  के  अवसर  प्राप्त  होते  हैं  ।

 (6)  सो०  एस०  आई०  आर०  द्वारा  संचालित  वैज्ञानिकों  के  मूल  को  योजना  में  उच्च  योग्यता

 प्राप्त  आदि  को  अस्थायों  रोजगार  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 (7)  विशिष्ट  योग्यता  प्राप्त  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकोविदों  को  जल्दी  रोज़गार  में  नियमित

 करने  के  लिये  को  योजना  चल  रही  है  ।

 (8)  बेरोज़गार  उद्यमी  व्यक्तियों  को  राष्ट्रोयकृत  बैंकों  से  भो  वित्तिय  सहायता  प्रदान  को  जाती

 है  ।

 (9)  इंजोनियरों  और  wrenfiray  वि'दो  को  अपने  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये

 प्रोत्साहित  किया  गया  है  ।  ऐसे  नये  कार्यों  के  लिये  बंक  भो  आवश्यकता नुसा  र  कुल  पूंजी

 प्रदान  करते  हैं  |

 (10)  प्रोद्योगिकोविदों  द्वारा  गठित  औद्योगिक  सहकारो  विशिष्ट

 योजना  को  सरका
 रो  अनुदान  प्राप्त  करने  का  अधिकार  है  ।  इस  अनुदान  को  राशि  उद्योगपतियों  द्वारा

 लगाई  गई  पूंजी  से  तोन  गुनों  अधिक  होगो  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकारों  द्वारा  भो  जो  सुविधायें

 प्रदान
 की

 जायेंगी  वे  इस  प्रकार  है  :  घर  किरायां  उपयुक्त  कुछ  समय  के  लिये  सल्प  टेक्स

 आदि  को  छुट  बिजलो  आदि  विविध  व्यवस्थायें  प्रदान  करना  |

 (11)  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भी  वेतनमान  और  का्यंक्रम  feafaart,  afar

 क्षेत्र  में अपने  उच्च  योग्यता  प्राप्त  विद्धानों  को  आक्षित  करने  के  लिये  कई  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 (12)  सो०  एस०  आई०  आर०  ने  अनुसंधान  सहयोजकवृत्ति  के  लिये एक  योजना  प्रारंभ  को

 है  जो  प्रयोगशाला  में  लागू को  जा  सकतो है  जब  कि  निदेशक  एक  वरिष्ठ  अनुसंघान  काय  कला

 ज्ञतायुक्त  की  विशिष्ट  परियोजना  के  लिये  अल्प  समय  हेतु  आ  वश्यकता  अनुभव  करे  ।  एक  TENA;

 अपने  कार्यकाल  में  विशिष्ट  परियोजना  में  काय  करेगा  और  जिसकी  काय  कुशलता  और  सक्षमता  पर

 बाद  में  स्थाई  रूप
 से

 प्रयोगशाला
 में  नियुक्त  करने  के  लिये  विचार  किया  ना  सकता  है  ।

 शक

 LSS



 Written  Answers  December  7,  1977

 People  Living  Below  Poverty  Line

 2925.  Shri  Y.  P.  Shastri:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state  the  names  of  districts  in  the  country  where  income  of  even  more  than
 60  per  cent  persons  is  below  the  poverty  line  and  the  measures  proposed  to
 be  taken  by  Government  during  1978-79  to  increase  the  income  of  the  people
 of  these  districts?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  Districtwise  information  on  the
 distribution  of  incomes  for  the  country  as  a  whole  is  not  available.

 A  number  of  programmes  were  initiated  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  for
 the  development  of  backward  and  poverty-stricken  areas,  whose  benefits  were

 These  include  the designed  to  reach  the  lowest  income  groups.  Drought
 Prone  areas  programme,  the  Tribal  and  Hill  areas  programme  and  the  Small
 Farmers’  Development  Agencies.  These  will  be  continued  and  expanded  in

 1978-79,  and  other  new  programmes  may  also  be  initiated  to  help  those  below

 the  poverty  line.

 आन्ध्र  प्रदेश  में  मंगलागिरि  में  टायर  और  ट्यूब  कारखाना  स्थापित  करना

 + * 2926.  श्री  पी०  राजगोपाल  तायड ्  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बता ने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  विचार  आन्ध्र  प्रदेश  में  aTariats  में  एक  टायर  और  ट्यूब  कारखाना

 स्थापित  करने  का  है  ;$

 यदि  तो  इसका  प्राक्कलन  और  इसकी  क्षमता  क्या  है  ;  भौर

 इसे  कब  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  केन्द्र  सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  में  मुंगलागिरी  में  टायर

 तथा  era  बनाने  के  लिये  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  फिर  भो  आंध्र  प्रदेश

 जिला  zz  मुंगलागिरि में  मोटर  गाड़ियों  के  टायर  तथा  ट्यूब  बनाने  के  लिये  एक  नये  उपक्रम

 को  स्थापना  करने के  लिए  23  जुलाई  1975  को  एक  औद्योगिक  ला  इन्सेंस  जारी  किया  गया  था

 परिपोजना  को  कुल  लागत  लगभग  30  करोड़  रुपये  का  अनुमान  परियोजना  की

 लाइन्ससी  कृत  क्षमता
 4  लाख  मोटरगाड़ियों  के  टायर  तथा  cas  बनाने  कौ  है  ।

 कंपनी  द्वारा  तैयार  को  गयी  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  तालिका  के  अनुसा र  कुल  उत्पादन

 अप्रैल  1980  में  प्रारम्भ  होने  को  आशा  है  ।

 Number  of  Scheduled  Castes  Persons  given  Licences  and  Permits  for  Private

 uses  in  Delhi

 +2927.  Shti  Ram  Prasad  Deshmukh:  Will  the  Minister  of  Shipping  and

 Transport  be  pleased  to  state :

 (a)  the  number  of  persons  belonging  to  the  Scheduled  Castes  granted

 licences  and  permits  for  private  buses  being  run  in
 Delhi;

 and

 mment  have  formulated  any  scheme  to  make  reserva-
 (b)  whether  Gove

 Castes  /Scheduled  Tribes, tions  for  the  persons  belonging  to  the  Scheduled

 on  the  pattern  of  reservations  made  for  them  in  jobs,  for  the  grant  of  licences

 of  permits  for  operating  buses  and  trucks  with  a  vie  w.to  improving  theit

 economic  condition?
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 The  Minister  of  State  in  Charge  of  the  ns
 ipping

 and  Trans-
 port  (Shri  Chand  Ram)  :  (a)  Under  the  scheme  inistry  of  t  Mini  Buses
 to  the  unemployed  graduates  of  Delhi  30  buses  were  reserved
 for  Scheduled  Caste  candidates.  Out  of  a  total  of  91  buses  allotted  so  far,  20
 buses  have  been  allotted  to  Scheduled  Caste  candidates.  The  permits  were
 granted  to  D.T.C.  which,  in  turn,  is  running  the  buses  under  its
 Scheme.  In  another  Scheme  namely,  Promotion  Programmeਂ
 7  buses  were  allotted  to  Scheduled  Caste  candidates  out  of  a  total  of  50.  In

 respect  of  other  permits,  information  is  not  readily  available.

 (b)  A  proposal  to  provide  for  reservation  in  favour  of  Scheduled  Castes
 Scheduled  Tribes  in  the  matter  of  grant  of  public  Carrier  permits,  including
 national  permits,  was  considered  by  the  Transport  Development  Council  on
 24-9-1977.  The  Council  recommended  amendment  of  the  M.V.  Act  so  as  to

 provide  for  reservation  in  favour  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 in  the  same  ratio  as  laid  down  by  the  State  Governmetts  concerned  with

 regard  to  direct  recruitment  to  public  services  in  the  State.  The  detailed

 implications  of  this  recommendation  and  the  steps  necessary  for  its  imple-
 mentation  are  now  being  studied.

 गेर-सरकारी  नागरिकों  क  साथ  अत्यन्त  विशिष्ट  व्यक्तियों  war  व्यवहार

 2928.  डा०  बलदेव  प्रकाश  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  HUT  करेंगे  कि  :

 सरहार  द्वारा  गैर-सरकारी  नागरिकों  के  साथ  अत्यन्त  विशिष्ट  व्यक्तियों  जेसा  व्यवहार

 करने  की  कसौटो  क्या  है  ;

 क्या  1976  में  राज्यों  को  परिपत्न  जारो  करके  कहा  था  कि  कुछ  गेर-सरका रो  व्यक्तियों

 के  qr  राज्यों  के  उनके  दौरों  के  दौरान  अत्यन्त  विशिष्ट  व्यक्ति  जेसा  व्यवहार  किया  जाये  ;  और

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  किसो  गैर-सरकारो  नागरिक

 के  साथ  अत्यन्त  विशिष्ठ  व्यक्तियों  ज  सा  व्यवहार  करने  के  लिए  कोई  कसौटो  नहीं  गयी  है  |

 किसो  गैर-सरकारी  नागरिक  के  साथ  अत्यन्त  विशिष्ट  व्यक्तियों  जैसा  व्यवहार  करने  के

 बारे  में  1976  में  राज्यों  को  कोई  परिपत्र  जारो  नहीं  किए  गए  थे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 नेशनल  न्यूज  प्रिट
 एण्ड  पेपर

 face
 लिमिटेड

 क  सहायक  एकक
 का  न  होना

 2929.  श्री  परमानन्द  गोविन्दजीवाला  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्यों  नेशनल  न्यूज  प्रिंट  पेपर  मिल्स  सहायक  लिमिटेड  के  एकक

 क्या  TTATT  में  नेपा  मिल्स  के  अधिशारोयों  के  असहयोगपूर्ण  रेंये के  कारण  सहायक

 एकक  स्थापित  नहीं  किये  जा  सके  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरका र  का  विचार  नेपा  मिल्स  के  अधिकारीयों  को  ऐसे  निदेश  देने  का

 है  कि  वें  सहायक  एककों  को  स्थापना  में  सहायता  दरें  ।

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  इस  समय  नेफा  मिल्स के  लिए  पांच  सहायक  एकक  है  |

 इनमें  फिटकरी  सोडोयम  ग्रे  का  feena  आदि  वस्तुएं  आती  है  ।

 और  नेदा  मध्य  प्रदेश  शासन  लघु  उद्योग  संवध॑न  तश्ना  सहायक  उद्योग
 विकास  स्कन्ध  के  सहयोंग  से  नेपा  मिल्स  के  लिए  नेपानगर  तथा  उसके  आसपास  और  सहा यक  एकक

 न्  न Sal
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 करनें  का प्रयास  करातों  te)  उद्यम  कर्ताओं  को  तकनो कि  जानकारी  खाके  नमूने  तथा

 दिया  जाता  ara  के  परिक्षा  के  समय  पार्टियों  को  उपस्थिति  को  त  fear

 जाता  है  ।.  यदि  उनकें  द्वारा  बनायें गये  उत्पाद  उपयुक्त  पाये  गये  तो  मूल्य  निश्चित  करने ait ae  बारे

 में  उचित  महत्व  दिया  जाता  है

 नई  diaz  नीति  ar  निर्धारण

 2930.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें  कि

 aS ण  वितरण  सम्बन्धी  नई क्या  सरकार  लघु  तथा  दोर्घावधि  उत्पादन  मूल्य-निर्धारण

 aide  नीति  निर्धारित  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधो  मुख्य  बात॑  क्या  है

 क्या  लघु  सी  मेंट  संयंत्र  क  आयात  के  प्रश्त  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 यदि  हां  तो  कुल  कितना  उत्पादन  बढ़ाया  जायगा ;  आयातित सं a पलपल ना ना
 ars ऊट  लागत  क्या

 होगी
 और  उन्हें  कहां-कहां  स्थापित  किया  जायगा  तथा  कच्चे  माल  को  ब्यौरा  कया  कया

 ;  और का  प्रयोग  किया  जाएगा  अथवा  एश

 (=)  ayaa  में  मूल्य  बुद्धि  तथा  कथित  काला
 Ut 'o» ATH

 रोकने
 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रहो  है
 ?

 उद्योगमंत्री  जाज  :  और
 (a)  सोमेंट  उद्योग के  संबंध  में  उत्पादन

 वितरण  और  मूल्य  निर्धारण  सभो
 पहलूओं

 का  समावेश  करते  हुए  एक  व्यापक  नोति
 बनाई  जा  रहो  है

 और  जसे  हो  उसे  अंतिम  रूप  fear  जायेगा  उसके  ब्यौरों  को  घोषणा  कर  दो  जायेंगी  |

 और  (7)  जमनी  संघोय  गंगराज्य  में  मिनो  सोमेंट  संयंत्रों  को विकसित  नयी  प्रोद्योगिकी

 की  प्रक्रिया  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  इन  सोमेंट  संयंत्रों  का  आयात करने  क  बारे  में

 निणंय  तभी  लिया  जायगा  जब  विशषज्ञों  का  एक  दल  जमनी  के  संघीय  गणराज्य  का  नय

 संयंत्रों  का  अध्ययन  करने के  लिये  दौरा  करेगा  और  इस  सम्बन्ध  में  सभो  आवश्यक  विवरण

 प्राप्त  कर  लेगा  ।  साथ  हो  देश  में  विकसित  प्रोद्योगिको  का  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  में  उपयोग  करने

 के  लिये  उठाये  जाने  वाले  कदमों  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा
 है  ।

 (=)  सोमेंट  नियंत्रण  आदेश  1967  के  अधोन  रेल  के  गन्तव्य  स्थान  तक  निःशुल्क  मूल्य  नियत

 करके  सोमेंट  के  खदरा  मल्या  पर  नियन्त्रण  किया  जाता  सरकार  विद्यमान  एकको  द्वारा  उत्पादन

 बढ़ाने  अतिरिक्त  क्षमता  अधिष्ठापित  करने  तथा  सीमेंट  के  बेहतर  उपयोग  का  परिरक्षण  करने  के  लिय

 उपायों  को  भो  कार्यान्वित  कर  रही  अत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  %
 अधीन  सोमेंट

 को  एक  अत्यावश्यक  वस्तु  भो  घोषित  किया  गया  है  तथा  कदा  चारों  को  रोकने  के  लिय  उचित काय  वाही

 करने  ez  अधिनियम  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त  अधिकार  भी  दे  दिय  गय
 है

 ।

 दामोदर  घाटी  fara  म  विद्युत  उत्पादन

 2931.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बंताने को  कृपा  करेंगे  कि

 at  1977  में  प्रंति  महीनें  दामोदर  घाटी  निगम
 में  कुल

 कितनीं  बिजली  का  उत्पादन

 और
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 लिखित  उत्तर 1977

 (a)  दामोद र  घाटो  निगम  में  उत्पादित  विद्युत  का  किस  प्रकार  किया  गया
 atte  केन किन

 शर्जेंसियों क के  माध्यम  से  feat)  मालवा  में  बिजली  का  वितरण  किया  गया

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  और
 :  सूचना  cafes को  जा  रही  है  भौर  सभा

 पटल  पर  रख दो

 Regional  Offices  of  Registrar  of  Newspapers

 2932.  Shri  Chatarbhuj:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 easting  be  pleased  to  state  the  names  of  the  places  at  which  regional  offices  of

 ‘the  Registrar  of  Newspapers  are  situated  at  present  as  also  the  new  places
 where  regional  offices  are  proposed  to

 be
 set  up  in  future?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani)  :  There
 are  no  regional  offices  of  Registrar  of  Newspapers.  However,  there  are  three

 circulation  offices  at  Bombay,  Calcutta  and  Madras,  ‘There  is  no  proposal  at

 ‘present  to  set  up  any  regional  offices.

 रक्षा  कमंचारियों  क  कल्याण  क  लिए  योजनाएं

 2933.  श्रीमती  मणाल  गोर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  14  नवम्बर  1977  को  सेना  के  कमान्डरों का  एक  सम्मेलन हुआ  था  ;

 क्या  उसमें  रक्षा  कमंचा  रियो  के  कल्याण  के  लिए  किन्हीं  योजनाओं  पर  चर्चा  को  गई  थी

 और यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या

 इन  नया  योजनाओं  को  कब  क्रियान्वित  किये  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  हों  ।

 (a)
 और

 :  थल-सेना के  न्द्रीय
 sam  निधि  की  महासमिति  को  एक  बैठक  में  जिसके  सदस्य

 सभो  सेना
 कमां  डर

 रक्षा  कार्मिकों फके  दाल्याण  a
 संबंधित  कुछ  बातों

 पर  साधारण  रूप  से  चर्चा

 हुई थो  ।  लेकिन  बैठक  में  कोई  योजना  तैयार  नहं  हो  गई  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कलकता  पत्तन  न्पास  अधिकारी

 2934.  श्री  सुशील  कुमार  धार  पा  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  f

 (% ) )  क्यां  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  कें  अधिकारियों
 ने  हत्दिया

 के  प्रमुख  सिविल  ठेकेदार

 एच०  स०  ato  लिमिटेड  को  बाध्य  किया  कि  मद्रास  को  मैसर्स  fart  एण्ड  कम्पनी  ,  जो  कि  लाक

 एन्ट्र्सਂ  के  लिये  प्लेटों के  पेटन्टधारी को  दिया  ऋया देश  रह  «५. कर  मेससं बड  एंड  कम्पनी

 को  क्रियादेश  दे  और  बाद  में  घटिया  स्तर  की  ओर  भार  में  कम  ऐसी  स्वीकार  कर

 लो  जिन  प्लेटों  में  मोलिबड
 नम

 की  मात्रा  नहीं  है  जैसा  कि
 अलोपुर  टेस्ट  हाउस  में

 परीक्षण
 से  सिद

 हो  गया है
 और  मेससं एच०  सो  ०  सो ०  लिमिटेड ने  aaa  पत

 तन
 न्यास  को

 सुचित  किया
 है  ;

 उनमें  कितने  प्रतिशत  alfaae  नम  को  थो  अंलोपुर टे टैस्ट  हाउस  द्वास  किये

 गये  नमना  परोक्षा  में  उनमें  कितने  प्रतिशत  मो  faqs aA नम  पाया  गया ;  और

 कथा  इस  मामले  में  केर्द्रो यं  जां  यरो  कोई  किया  गया  है  और  यदि

 किया  गया  है  तो  उसके  क्या  faceg  faa
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 चित्ती
 ‘Khswers  December  7,.  1977

 ~

 नौवहन  और  परिवहन  में  त्रांलय  में
 saTZ

 राज्य  मंत्री  चॉंद  :  मेससं  बिन्नी

 एड  कम्पनी  जिन्हें मोहा  ना  इट  कास्टिंग  के
 आदेश  दिए  ने  मेसस  एच  ०

 से  ०सी  «लि  को  सूचित

 किया  कि  उनके  तैयार  Fat  जाने  वाले  क्ार्स्टिग  के  लायड  निरिक्षण  में.काफि  विलम्ब  होगा  और  कीमत
 मो  बड़  जायेगा  कलक  ता  पत्तन  न्यास  ने  थ् ध् मस्  एच०  स०  सो०  को  सलाह  दो  कि  उन्हें  दिए  गए  आदेश

 रद्द  कर  दिए  जाए  |  मतसं  एच०  सी  सी ०  ने  तब  मे तत  as  एंड  कम्पनी  को  AST र  दिया  जिन्होंने  पहले
 Pease ह ल्य्भ परियोगीतात्मक  आधार  पर  है  [  गोदी  पद्धति  के  जलपाश  द्वारा  के  लिए  इसी  तरह  के  कास्टिंग

 को  सप्लाई  के  लिए  आडर  प्राप्त  किए  थे

 मेसर्स  aé  एंड  कम्पनी की  दिए  मसस  एच०  सी  ०  सो ०  के  आदेश  में  fafafeeat  स्टिंग को  भौतिक

 विशेषताओं
 से  संबंधित  थी  ।  परन्तु  आदेश  में  1g  उल्लेख  था  कि  अपेक्षित  तनन  शक्ति  प्राप्त  करने  के

 लिए  मोलाईबंडेनम  भो  होगा  ।  इस  नोट  में  कोई  प्रतिशतता  सूचित  नहीं  को  गई

 ह ् त  कार्स्टिों  का  ढलाई  तथा  aaTalT  के  दोरान  कुछ  कठिनाइयां  अनुभव  की  गई  ।  कलकत्ता

 पत्तन  न्यास  ने  उन्हें  अपने  परामशंकों  को  भेजा  जिन्हों  ने  प्रारम्भ  में  इनकी  विशिष्टियांदो  थी  ।

 इट  प्रकार  की  कार्स्टिंगों  को  निर्दिष्ट  ग्रेड  में  प्राप्त  करने  की  कठिनाइयों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए

 परामर्शक  विशिष्टियों  में  संशोधन  करने  पर  सहमत  हो  गए  जबकि  यह  सुनिश्चित  करने के  लिये  कि

 क्षरण  को  घषणात्मक  विशेषताएं  वहीं  रहती  है  सप्लाई की  तदनुसार  निरिक्षण  कराया

 गया  तथा  स्त्रीकार  की  गई  |  में  प्लेटों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  |

 मोहानाइट  प्लेटों  के  आदेश  देते  समय  मोलोबडेनम  को  विशेष  प्रतिशतता  सुचित  नहीं  की

 गई  थी  ।  कार्स्टिगों.को  सप्लाई  में  मोली  बडेनम  तत्व  नहीं  था

 जो  नहीं  ।

 लघु  फिल्‍मों  का  निर्माण

 2935.  श्री  मनोर॑जन  भक्त  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  yay  यह  बताने  कं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  फिल्मों  के  निर्माण  की  अनुमति  देने  का  है  जो  10  रोल  से

 बडी  न  हों  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  THT  मंत्री  लाल  कृष्ण  =  और  (@)  क्षेत्र में  बना

 जाने  वालो  फिल्मों का लम्बाई पर का  लम्बाई  पर  कोई  rarer  नहीं  है  ;
 इसलिए  कितना  भो  लम्बाई  का  फिल्मों

 के  बताने  के  लिए  सरकार  को  अनुमति  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 Less  Financial  Assistance  given  fo  Rajasthan  for  Industria]  Development

 2936.  Shri  Meetha  Lal  Patel:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased:

 to  state:

 (a)  whether  the.  amount  of  assistance  being  given  for  the  indust  rial
 the

 development  of  Rajasthan  is  far  less  as  compared  to  the  amount  given  to  |

 other  Sates  for  the  purpose  during  the  last  many  years:

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;
 tance  give: (c)  whether  statement  showing  the  direct  ‘and  indirect  assis

 h to  all  the  States  during  t  16  last  five  years.  would  be  laid  on:
 the

 Table  of  the

 Sabha;
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 16  1899  (Ws)

 (d)  whether  the  Central  Government  propose  to  give  any  special  assistance
 to  the  Rajasthan  Government  in  the  near  future  for  the  industrial  development
 of  the  State;  and  -

 (e)  if  so,  details  thereof?  ह

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  For  development  of  industries  111.0  the  rural  and  backward  areas  of  the

 country  the  Central  Government  have  sponsored  the  following  Schemes:

 (i)  Rural  Industries  Project  Programme.

 (ii)  Rural  Artisans  Programme.

 (iii)  Central  Investment  Subsidy  Scheme.

 The  Central  assistance  given  during  the  last  five  years  i.e.  from  1973-74
 to  1977-78  to  States  including  Rajasthan  under  these  Programmes  are  given  in
 Annexure  1,  II  &  | है है |  [Placed  in  Library.  See  No.

 (d)  &  (e):  From  the  year  1977-78,  Rural  Artisans  Programme  has  been
 introduced  in  Rajasthan  and  an  allocation  of  Rs.  0.73  lakhs  has  been  made
 for  this  purpose.  Any  proposal  from  the  State  Government  for  special
 assistance  for  the  development  of  industry  will  be  given  due  consideration  as

 and  when  received.

 नाशियिल  जटा  का  उत्पादन  ate  निर्यात

 2937.  शो  कुमरी  अन्नतन  :  व्या  sar  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वब  कें  दौरान
 विभिन्‍न

 राज्यों  से  नारियल
 जटा  के

 उत्पादों  के

 निर्वात  तथा  भारत में  उनके  विपणन  का  ब्योरा  क्या  है  और  ;

 तमिलनाडु  के  कन्या  जिले  में  उपलब्ध  कच्ची  सामग्री  का  उपयोग  करने  के  लिए

 क्या  कार्योवाहो  को  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  एक्  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 चूंकि  कन्याकुमारो  जिले  में  उपलब्ध  अधिकांश  कच्चो  सामग्रो  का  उपयोग  किया  हो  जा

 रहा  अतः  कोई  और  विशेष  प्रयत्न  आवश्यक  नहीं  जान  पड़ते हैं  ।

 विवरण

 1976-77  में  बहुतायत  से  नारियल  उगाये  जाने  वाले  राज्यों  में  कयर  तथा  कयर  उत्पादों

 के  उत्पादन  आदि  बताने  वाला  विवरण  ।

 उत्पादन

 राज्यवार  लाख  मोट्रिक  टन  में

 केरल  1.41

 तमिलनाडु  0.135

 कर्नाटक  0.055

 1.60
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 ‘Written  Answers  Agtahdayana  16,
 1899

 (Saka)

 (i)  क्य  रेशा  5,000  ला०  मीट्रिक  टत

 (1)  कयर  यान  90,000  ae

 (iii)  याने  29,000  ”

 17,000 (iv)  कयर  की  रस्सियां

 (४)  उमेठा  गया  केयर  2,500  म

 (vi)  we  युक्त  केयर  ed
 अत

 1,  44,500  ”

 निर्वात  :  1976-77  की  अवधि  में  2277.6  ल(ख  रुपये  के  मूल्य  का  44,357  मी ०
 टन  का

 निर्यात

 fare  गया  था  |  इसमें  से  केरल  का  निर्यात  95%  था  ।  कर्नाटक  से  किय  जाने
 तल

 निर्यात  थोड़े

 परिमाण  में  कलंड  केयर  का  था  जो  525  मी०  टन  ही  था

 4s  छयर  उत्पादों  की  आनत  रिक्र  araਂ

 सदवार  मीट्रिक  टन

 फाइबर  ह  4,866

 68,433 कंयर  धागे

 उत्प।द  12,398

 के  रस्से  16,815

 उमेठा  गया  1,632

 1,000
 रबड़  युक्त  लाा

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  प्रशिक्षण  रिजर्व  व्यक्तियों  संख्या

 2938.  श्री  निहार  लास्कर  :  गृह  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिली  में  औद्योगिक

 सुरक्षा  बल
 के

 प्रशिक्षण
 रिजर्व  व्यवितियों  की  रैक-वार

 संख्या  कितनी  हैं  !

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :

 कमाडर  नक  नक

 सहायक  कमांडर  थक

 ि उपनिरीक्षक  a¢

 चक
 12

 सहायक  उपनिरीक्षक

 प्रधान  सुरक्षा  गार्ड
 14

 सुरक्षा  गाड  के
 10

 अनुचारी
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 7  1977  लिख्खित  उत्तर

 WEAN F zaitfanr war म  ट्लीबिज  कमतर

 29359:  थी  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  SAT

 करग  कि

 कया  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  में  अहमदाबाद  म  एक  पर्ण  विकसित  टेलीविजस  केन्द्र

 को  स्थापना  करने  और  दक्षिण  गुजरात  में  सुरत  में  अतिरिक्त  एवं  अधिक  क्षमता  वाला  रेडियो-ट्रांस

 fasta  भी  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  स  रकार  को  जोरदार  अभ्यावेदन  दिया  है

 (=)  यदि  हां,तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 क्या  गजरात  सरकार  ने  इन  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  भमि  तथा  अन्य  afeara

 मुफ्त  प्रदान  करने  की  पेशकश  की  है  ;  भर

 (a)  यदि  नि  ate  araat में  विलम्ब  के  तथा  आग  कुछ न  करने  के  क्या  का  रण  हैं
 ?

 सूचना
 और

 प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  हाल  ही  के  एक  पत्न  में  गुजरात

 सरकार  ने  अनुरोध  किया  है  कि  स्टूडियो  सुविधाओं  सहित  10  किलोवाट  का  टेलीविजन  ट्रांसमीटर

 गांधी  नगर  में  स्थापित  किया  जाए  ।  इस  सरकार  से  सुरत  में  रडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  के  लिए

 हाल
 ही

 म  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और
 :

 जहां  तक  टूरदर्श  नका  सम्बन्ध  है  ,  राज्य  सरकार  ने  गांधीनगर  में

 मीटर  और  स्टूडियो  के  लिए  भूमिनि:शुल्क  देने  की  पेशकश  की  है  |  राज्य  सरकार  का  अनुरोध  नोट

 कर  लिपा  गया  = a
 र  ,  किन्तु  इसका  कार्यान्वयन  संसाधनों  कीਂ  उपलब्धता  और  योजना  आयोग  द्वारा

 मिकताओं  के  आवंटन  पर  निभर  करगो

 जहाँ तक  सुरत  में  स्टेशन  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से  भूमि  निःशुल्क देने  की  कोई  पेशकश

 प्राप्त  नहीं  हुई है  ।  संयोग  से  सुरत  अहमदाबाद  के  उच्च  शक्ति  के  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  के  सेवा  ad

 Batata  आता  है  तथापि
 सुरत  में  एक  पूर्ण  रुपेंगਂ  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव को  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  गया  परन्तु  योजना  जायोग  द्वारा  उसको  स्वीकार  नहीं  किया

 गया  ।  फिलहाल  वहां  रेडियो  स्टे  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 मोपला  दिद्वोह  भाग  ललन  वाल  व्यक्तियों  की  पंशन

 2940.  शो  alo  क  ०  चन्द्रप्पन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कुप  करग  कि

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  पेंशन  दने  के  उद्दश्य  से  1921  के  मोपला  विद्रोह

 को  स्वाधीनता  संग्राम  का  नंग  समझे  जाने  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  क्या  faa  है

 गृह  मंत्रालय  a
 राज्य  मंत्री  एस०

 डी०
 :  )  जी  श्रीमान्‌  ।

 सरकार  ने  यह

 =

 किया कि
 1921

 कें  मोपला  विद्रोह  गनी  म
 स्वाधीनता

 संग्राम

 का  अंग  न  माना  जाय
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 Written  Answers  December  7,  1977

 Talks  of  Information  with  Staff  Artists  Regarding  their  Probl  ems

 2941.  Shri  Nawab  5  ingh  Chauhan:  Will  the  Mini  ster  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fa  ct  that  he  had  separate  talks  with  different  categories
 of  staff  artists  in  regard  t  their  problems:

 (b)  ‘wheher  it  is  also  a  fact  that  all  cate  gories  of  artists  had  put  their
 respective  problems.  before  him;

 (c)  if  so,  what  were  their  problems  and  Governments  reaction  thereto;

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  staff  artists  cadre  has  submitted  some
 demands  to  the  Ministry,  in  the  form  of  a  memorandum:  and

 (e)  if  so,  the  time  by  which  action  would  ‘be  taken  thereon?

 The  Minister  of  Information  and  Broadc  asting  (Shri  L.  K.  Advani):  (a)
 and  (b):  Yes,  Sir.

 (c)  to  (6):  Staff  Artists  discussed  service  matters  for  which  they  have  been
 submitting  memoranda  from  time  to  time.  Their  demands  are  being  examined.

 Production  of  Cement  in  Udaipur  Cement  Works  (Rajasthan)

 2942.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 State  :

 (a)  the  annual  production  of  cement  in  Udaipur  cement  Works  (Rajasthan)
 and  the  likely  annual  production  capacity  of  this  factory  after  its  expansion;
 and

 (b)  the  time  by  which  the  expansion  of  this  factory  is  likely  to  be

 completed?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  &  (b):  The  annual

 production  of  Udaipur  Cement  Works  (Rajasthan)  during  the  last  3  years  has

 been  as  follows:.-

 Year  Production

 (in  tonnes)

 1975  2,11,855

 1976

 1977  1,73,886

 ,  10  months  neriod)

 The  factory  has  been  issued  a  Letter  of  Intent  for  substantial  expansion

 by  2  lakh  tonnes  per  annum  on  8-9-1977  which  will  increase  the  total  oduc-

 tion  capacity  to  4  lakh  tonnes  per  annum.  The  substantial  expansion  of  the

 factory  is  expected  to  be  completed  around  1980.
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 लिखित  उत्तर 16  1899  (31%)

 watt  शिकायतों  i  प््मविलॉकन  करन  तंत्र  की  स्थापना
 2943.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  कया  गुह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा
 करेंगे

 कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रशासनिक  सुधार  आयोंग  ने  जनता  की  शिकायतों  का  पुनर्विलोकने

 करने  हेतु  किसी  तंत्रें  की  स्थापना  करने  की  सिफारिश  की

 क्या यह  भी  सच  है  कि  इस  प्रकार का  तंत्र  अनेक  अन्य  देशों में  स्थापित  किया  गया
 और

 ऐसा  तंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जनता

 की  शिकायतों  को  शीघ्रातिशीघ्र  दूर  किया  जा  ae  ?

 गहमंत्री  चरण  :  तथा  :  जी

 सरकार  जनता  की  शिकायतों  को  तत्परता  तथा  समूचित  रूप  से  दूर  करने की  आवश्यकताको

 भारी  महत्व  देती है
 ।  शिकायतों  के  अवसरों  को  कम  करके  ने  उद्देश्य  से

 तथा  ऐसी  शिकायतों  यदि  कोई

 निवारण  के  लिए  प्रशासनिक  तथा  अन्य  प्रकार  के  विभिन्‍न  उपाय  किये  गए  है  और  इन्हें

 नुसार  जारी  रखा  जाएगा  |

 शिकायतों  के  निपटाने  के  लिए  एक  aa  विद्यमान  है  ।  विभिन्‍न  विभागों  तथा  मंत्रालयों में

 शिकायत  अधिकारी  के  सावंजनिक  शिकायत  आयुक्त  का  भो  एक  कार्यालय  जो  उसको

 जानकारी  में  लाई  गई  शिकायतों  तथा  तकलीफों  के  समूचित  निवारण  के  लिए  सम्बन्धित  विभागों  तथा

 मंत्रालयों  के  साथ  सम्पर्क  करके  उसकें  सम्बन्ध  में  कायंवाही  करता  है  और  ae

 अधिकारियों  के  ata  में  समन्वय  भी  स्थापित  करता  है  ।

 पारपत्रों  को  tafe  समाप्त  हो  जानें  पर  भी  भारत  में  रह  रह  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक

 2944.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  पाकिस्तान  राष्ट्रिक  जो  अपने  Qrealay  की  अवधि  सम्भप्त  हो  जाने  के  पश्चात्‌

 भी  भारत  में  ही  ठहरें हुये  1977  के  दौरान  इन्दौर  मे ंगिरफ्तार किय  गय

 यदि  तो  कितने  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पाकिस्तानी  राप्ट्रिक  पारपत्रों  के  बिना  वर्षों  से

 खण्डवा  जिलों  में  ठहर  ga  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारें  में  क्या  को  है  और  उसका  पणं  विवरण  क्या

 गह  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  एस०  डी०  :  से  :  तक  सुचना  एकत्र  की  जा

 रहें  है  ।  इसे  एकत्र  करते  ही  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 कंडिट  कोरਂ  के
 ~

 उद्देश्य

 2045.  श्री  चक्रवर्ती  :  क्यो  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  gar  करेंगे  कि

 ्  ~
 वर्ष  1948  में  घोषित  किये  ग  य  निशनल  केडिट  कोर  व्उ  देश्य  क्या है  ;

 क्यां  इन  घोषित  उद्देश्यों  में  कोई  परिवतंन  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  है  और
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 (3)
 क्या  खेल-कूद  तथा  समाजਂ ता  सेवा  के  कार्यो  पर  बल  देसे  एन०  Qqo.  ओं  ०  तथा  एन०

 एस०  एस०  जंसे  संगठनों  के  होते  qRAT  का नेशनल  कौर  के  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम
 में

 सम्मिलित  करने  को  उचित  समझा  जाता है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  से  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  कड़ट  कोर  क  उद्दृश्य

 राष्ट्रीय  कडेट  कोर  के  1948  में  घोषित  उद्देश्य  य  थे

 (1)  युवक  और  युर्वातयों  में  afer  QaT-ATE TT  और  नेतत्व  की  क्षमता  का  विकास
 करना  |

 (2)  युवक  और  युवतियों  का  सेवा  प्रशिक्षण  देना  ताकि वे  देश की  रक्षा  में  रूचि  ले  सकें  ;  और

 (3)  राष्ट्रीय  आपात  स्थिति के  समय  सशस्त्र  सेनाओं  ast  से  विस्तार  के  लि

 मानव  शक्ति  का  आरक्षण  तैयार  करना  |

 2.
 पुणे  विश्वविद्यालय

 के  कुलपति  डा०  जी०  Uto  nets  की  अध्यक्षता  में  दिसम्बर  1977
 में  राष्ट्रीय  केडेट  कोर  मूल्यांकन  समिति  गठित  की  ।  इस  सम्तति  की  रिपोर्ट  1974

 में  प्राप्त हुई  थी  समिति  ने  राष्ट्रीय  कडेट  कोर के  बतंमान  उद्देश्यो ंमें  संशोधन  करने  की  स्फिारिश

 की  थी  ॥

 3.  महाजनी  सम्ति  ने
 यह  रना

 था
 कि  देश  वे  युवकों  द्वारा  प्राप्त  किये  जाने  वाले  एक

 ATeaT

 लक्ष्य  के  रूप
 में  पहले  उद्देश्य  को  बनाए  रखा  जाए  परन्तु  उन्हों ने  इस  उद्देश्य  में  द  We  की  भावना ”

 (fexe  आफ  स्पोर्टेमेनशिप  )  जोड़  कर  उसे  और  विस्त त  किए  जाने  कीਂ  सिफारिश  की  थी  सरकार  ने

 इस
 शिका  रिश

 को  मन  लिया  था  ।  समिति
 ने  यह  भी  सि  फा  XT  की  थी  की  दूसरे  उद्देश्य  को  अर्थात्‌  देश  की

 रक्षा  में  अधिकाधिक  रूचि  उत्पन्न  करने  का  लक्ष्य  बहुत  सी  एजेसियों  को  प्राप्त  करना  होता  नये  सिरे

 से  तैयारकिया  जाना  चाहिए  ।
 हालांकि

 समिति  क  यह  सिफारिश  भी  मान  ली  गयी  थी  परन्तु  यह

 अनुभव  किया  गया  कि  राष्ट्रीय  कडेटਂ  कोरद्वारा  देश  की  रक्षा  करने  में  सहायता  दिए  जाने  पर  ही  बल

 नहीं  feat
 जामा

 चाहिए
 बल्कि

 इस  उ
 उद्देश्य

 में  उन  अन्य  प्रकार  के  कार्यो को  भी  सम्मिलित  किया

 जाना  चाहिए  जो  कि  कडेट  कर  सकते हैं  और  इस  लिए  इस  उद्देश्य  को  तदनुसार  संशोधीत  कर  fear

 गया  था  ।
 तीसरे  उद्देश्य

 के
 बा  रे  में  भी  a  मि  faa  यह  अनुभव किया  था  कि  इस  में

 भी  सं  शोधन  क  रना  अनिवायें

 है  क्योंकि  मूल  उद्देश्य  विषव  युद्ध  के  तुरंत  बाद  बताया  गया  था  इस  लिए  राष्ट्रीय  आपात  स्थिति  में

 सशस्त्र  सेनाओं  का  तेजी  से  विस्ता र  करने  के  लिए  समक्ष  मानव  के  पर  अधिक  बल  fear

 गया  था  महाजनी  समिति  ने  अनूभव  किया  था  कि  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  कडट  कोर  का

 तीसरा  उद्देश्य  य  ता  चाहिए  कि  तीनीं  सशस्त्र  सेनाओं  में  कमी शन  लेने  के  लिए  अधिक  से  अधिक

 ा क कंडेटों  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  और  उन्हेंप्रशिक्षित  feat  जाए  सरकार  यह  समझती
 है  कि  कड्टा

 में  अफसर  जसे  गुण  उत्पन्न
 किये  जाने  चाहिए  ताकि  उन्हें  जीवन

 के  सभी  कार्यों
 के

 लिए  ते तयार  feat

 जा  सके  और  इस  प्रकार  उन्हें  सशस्त्र  सेनाओं में  कमी  शन  प्राप्त  करने  के  सक्षम  बनाया  जा  GH  ।  इस

 लिए  महाजनी  समिति  के  संशोर्धत  उद्देश्य  में  go  परिवर्तन  करने  केਂ  बाद
 स
 स्वीकार  कर

 लिया गया
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 4.  राष्ट्रीय  कडे  कोर  के  aaa  उद्देश्य  इस  प्रकार

 (1)  aTead,  पक्के  इरादे  की  भावना  और  सेवा के  भादर्शों  का  विकास  |

 (2)  एक  ऐसी  अनुशासित  और  प्रशिक्षित  arlaa-arfaer  तयार  करना  जो  राष्ट्रीय  आपात  स्थिति

 में  देश  की  सहायता कर  सके  ।

 (3)  छात्रों  में  अक्सर  जैसे  गुणों  का  विकास  करनेके  विचार  से  उन्हें  प्रशिक्षण  देना  ताकि  वे

 सशस्त्र  सेनाओं  कमी शन  प्राप्त  करने  करे  लिये  सक्षम  भी  बन  सके  ॥

 छात्र  के  लिए  यह  विकल्प  है  कि  वह  राष्ट्रीय  के  डेट  अथवा  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  अथवा

 राष्ट्रीय  AST  संगठन  में  से  किसी  एक  मं  भाग  ले  सकता  है  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  में  भाग  लेने  वाले

 छात्रों  को  खेल  और  समाज  सेवा  में  ऐसे  प्रशिक्षण  को  सुविधाएं  नहीं  दी  जाती  जो  राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 तथा  राष्ट्रीय  क्रीडा  संगठन  में  दी  जाती  खेलों और  सम्भज  सेवा  संबंध  गतिविधियों में  भाग  लेने

 से  weal  में  साहचयें  और  सेवा  के  आदर्श  का  विकास  होता  है  और  यही  1948  में  स्थापित

 इस  राष्ट्रीय  कैडेट कोर
 का  उद्देश्य  रहा  है  ।

 Generation  and  Requirement  of  Power

 2946.  Shri  Natwar  Lal  B.  Parmer:
 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:
 Shri  Chaturbhuj  :

 Will  the  Minister  of  Emergy  be  pleased  to  state:

 (a)  the  present  power  generating  capacity  in  megawats  in  the  country;

 (b)  the  megawatt  power  actually  generated  against  its  requirements;
 an

 (c)  the  reasons  for  non-utilisation  of  full  capacity?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran)  :  (2)  The  present  installed

 capacity  in  the  country  is  24,109  MW  comprising  of  12,648  MW  of  thermal
 units  in  utilities,  2,170  MW  in  non-utilities  and:  9291  MW  in  hydro  utilities.

 (0)  &  (c):  The  megawatt  requirement  in  each  State  and  the  corresponding
 generation  in  the  power  stations  to  meet  their  requirement  vary  from  hour
 to  hour.  The  total  arithmetical  sum  of  the  maximum  output  of  thermal

 stations  in  the  utilities  on  30th  November,  1977  was  6587  MW  and  on  the
 same  day,  the  total  arithmetical  sum  of  the  maximum  output  of  hydro  stations
 was  6568  MW.  These  figures  of  maximum  output  met,  however,  do  not

 represent  the  simultaneous  co-incidental  maximum  demand  of  the  entire

 country.

 While  thermal  stations  are  designed  to  operate  on  base  load,  hydro  power
 stations  are  designed  either  to  meet  peak  demand  only  or  on  the  basis  of
 seasonal  variations  of  energy  or  in  some  cases  as  base  load  stations.  In  the
 case  of  hydro  stations,  generation  is  governed  by  the  design  potential  of  the

 power  stations  and  the  availability  of  water  in  the  reservoir.

 At  the  present  stage  of  evolution  of  the  power  grid,  it  is  not  possible  to
 measure  the  megawatt  requirement  and  the  megawatt  generated  at  a  point  of
 time  for  the  country  as  a  whole.  However,  it  is  possible  to  evaluate  the  total

 production  of  energy  in  kilowatt  hours  on  a  24  hours  basis.  The  total

 generation  in  kilowatt  hours  on  30th  November,  1977  was  246.36  million
 units.
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 In  the  case  of  thermal  power  stations,  it  is  not  possible  to  utilise  the  full
 installed  capacity  for  all  24  hours  on  all  the  365  days  as  machines  have  to
 be  shut  down  for  planned  maintenance  and  allowance  has  to  -be  made  for
 forced  outages  due  to  break-down  of  components  or  machines  and  partial
 outages  due  to  failure  of  auxiliaries.  In  some

 parts
 of  the  country,  the  pattern

 of  demand  in  the  system  also  presents  a  problem in  the  way  of  full  utilisation
 of  the  available  capacity,  particularly  when  the  demand  itself  goes  down  at

 night  time  or  on  holidays

 दश  मं  टलीविजन  सट

 2947.  थी  क  ०  प्रधानी  क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हमारे  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  प्रसारण  सीमा  के  अंतगंत  अब  तक  भारत  की  कुल  कितनी

 आबादी  आ  गई  और
 a

 देश में  इस  समय  ga  कितने  टेलीविजन  सेट  और  उनकी  मांग

 कितनी  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :

 लगभग  713  लाख

 31-12-1976  को  लाइसेन्स  शुदा  टेलीवीजन  टों  की  कुल  संख्या  4.79

 लाख  था  ॥

 टेलीविजन  सेटों  को  सांग  का  अन  मान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 झारखंड  आदिवासियों  क  लिए  पथक  राज्य  की  मांग

 2948.  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर

 श्री  एस०  silo  मरुगय्यन

 क्यागह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  में  कुछ  लोग  झारखण्ड  आदिवासियों  के  लिये  पुथक  की  मांग  कर  रहे

 और

 यदि  तो  पूथक  आदिवासी  राज्य  की  सांग  के  में  क्या  कारण  दिये  गये  है  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  तथा  :  जी  श्रा।मान  ।  जसा

 23  1977  को  तारांकित  प्रश्न  सं०  130  और  an  पक  प्रश्नों के  उत्तर  पहले  स्पष्ट  किया

 गया  सरकार  किसी  राज्य  के  पुनगंठित  के  प्रश्  पर  विचार  करने  के  लिए  qatar  wea  को  उचित

 नहीं  समझती  ।

 कर्द्रीय  amie  उपकरण  ass  a  संबंध  भारत-स्विटजरलण्ड  क्न्द्र

 2949.  थी  गंगाधर  अप्पा
 बुरांड

 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  बवज्ञानिक  चण्डीगढ़ से  संबंध  WMa-feqraxetves  केन्द्र

 किसी  तकनीकी  शिक्षा  ate  ATT  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध है  ;
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 परोक्षा  तेने  तथा  छात्रों
 को  डिप्रीयां  देने  को  पद्धति  क्या  है  और  निरपक्षता  तथा  ईमानदारी

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  नियंत्रण  रखे  गये  है  ;

 क्या  दाखिले  से  अनुसुचित  जा  तियों  तथा  जनजा  तियों  के  लिये  कोई  आरक्षण  दिये  जाते

 यदि  हां, तो a
 केन्द्र  में  गत  तीन  वर्षो ंमें  अब  तक  कितने  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के

 लोग  दाखिल  किये  गये  और

 के
 केच्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  संगठन  में  उनमें  से  कितने  लोगों  को  रोज़गार  feat  गया  है

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  भारते-स्विटजरलेण्ड  प्रशिक्षण  hex  (HTEo  एस०
 टी ०  द्वारा  उपकरण-टक्नालोजी  में  मा  गया  डिप्लोमा  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  सनथ  है
 इंस्टीट्यूट  आफ  इंजोनियरसं  ने  भी  अपनी  रटूडण्टशिप  परीक्षा  में  we  देने  के  लिये  इस

 डिप्लोमा  को  मान्यता  प्रदान  की  है

 Wita-feqzacass  में  दा  एक  प्रवेश  परीक्षा  द्वारा  दिया  जाता
 gi

 यह  प्रशिक्षण

 तीन  वर्ष  के  लिये  दिया  जाता  है  जिसमें  प्रतिवष॑  दो  सेमिस्टर  परीक्षाएं  होती  et  एक  सेमिस्टर

 परीक्षा  की  अवधि  में  दो  अन्य  सामयिक  quan a  ली  जाती  है  ।  अन्तिम  परीक्षा  के

 उत्तर  पुस्तिकाएं  हर  परीक्षा  के  बाद  aaa  विद्यार्थीयों  को  दिखाई  जाती  हू  और  उनके  साथ
 ~

 चर्चा  की  जाती  जिससे  वे  अपनी  कमियों  को  पहचान  सकें  afe  उनमें कोई  कमी  होती है
 तो  उन्हें  उन  कमोयों  को  दूर  करने  के  लिये  एक  अवसर  प्रदान  fear  जाता  है  ।  मौखिक

 परीक्षा  के  साथ  साथ  परीक्षा  भी  आयोजित  की  जाती  है  ।  क्रियात्मक  पर/क्षा  कार्य  को

 आयोजित  करने  के  लिये  छे  asian  काय  रत  है  ।  सेमिस्टर  परीक्षा  के  परीक्षा  परीणाम-पत्न  में  दो

 कार  की  श्रेणीगत  योग्यताएंदी  जाती  है--उद्यम  और  कुशलता  ।  इस  प्रणाली  विद्यार्थीयों

 का  काय  सही  ढंग  से  प्रतिबरष  निरंतर  Hoaif rar  किया  जाता  है  |

 परीक्षार्थीयों  द्वारा  सेमिस्टर  परीक्षाओं  और  अन्तिम  परीक्षा  की  अवधि  में  किये  गये  क्रियात्मक

 ara  के  आधा  रित  पर  तीन  वर्षों  के  उपरांत  डिप्लोमा  प्रदान  किया  जाता है  ।

 सी  ०  स०  आई०  ato  से  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के

 प्रशिज्षणा्थियों  की  जगह  आरक्षित  करने  के  लिये  कहा  जा  रहा  है  |

 और  १  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 नई  दिल्‍ली  स्पोर्ट  स्टेडियम  a  इलक्टोनिक  गणना  az  की  व्यवस  1

 2950.  श्री  सरदीश  tray :  क्य  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 (% )  क्या  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ने  नई  दिल्ली  के  एक
 स्पोर्ट  स्टेडियम

 में  इलोक्ट्रोनिक  गणना

 पट  की  व्यवस्था  करने  हेतु  केन्द्रीय  वैशञानिक  उपकरण  चण्डोगढ  को  कोई  परियोजना  दी  है  ;

 (a)  यदि  तो  कया  प  रियोजना  प्रूरी  हो  गई  है
 और

 गणना
 पट  बना  दिया  गया  है  और  यह

 संतोषपूर्ण  ढंगसे  कार्य  कर  रहा  है  ;  और

 (1)  इस  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  है  और  इसमे  कितना  समय  लगा  है
 ?

 प्रधान  संत्री  मोरारजी  aft

 at

 जना  की  कीमत पच्ण्पा  3.  लाख  रुपय ेहै  Ale  लगभग  डेढ़  वर्ष  में  यह  पूरी  की  गई  थी परियोज

 63



 Written.  Answers  A

 धएथपी3) वाड
 16,  1899  (Saka):

 दिल्‍ली  नगर  निगम
 क  उपायुक्त  की  नियुक्ति

 2951.  श्री  जी०
 एस०

 बनातवाला :  क्या  गृह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  उपायुक्त  की  नियुक्त  किस  प्रकार  की  जाती  है  ;

 क्या
 यह  नियुक्ति  निगम  की  अथवा  उनक  मंत्रालय  की  सिफारिश  पर  की  जाती  और

 क्याइस  समय  निगम
 में  प्रति-न्युक्ति पर  आये  विभिन्न  अखिल  भारतीय  सेवा  daw  के

 अधिकारियों  कौ  उपायक्त  के  रूप  में  पदोन्नति  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  अथवा  उनके  मंत्रालय  द्वारा

 अथवा  day  को  farfaag  करने  वाले  मंत्रालय  द्वारा  की  जाती  है  ।

 गुह  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  दिल्‍ली  नगर  fara  के  अन्तगंत

 उपायुक्त  के  पद  पर  नियुक्ति  पद  के  लिए  अधिसूचित  नियुक्ति  नियमों  के  अनुसार  की  जारी  है  ः | ज्समें

 विहित  हू  कि  पदों  का  50%  प्रतिनियुक्ति  पर  आय  अधिकारीयों  द्वारा  50%  पवोन्नातद्वारा

 भरा  |

 इस  पद  पर  नियुक्तियां  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  की  जाती  हैं  ।

 (4)  जब  अखिलਂ  भारतीय
 सेवा  संवर्ग

 क  एक  अधिकारी  पर  चाहे  वह  संघ  शा सित  क्षेत्र  का  हो

 अथवा  राज्य  का  हो  ,  दिल्‍लो  नगर  निगम  के  अन्तगंत  उपायुक्त  के  पद  के
 लिए  विचार

 fear  तो  प्रस्ताव  पर  गह  मंत्रालय  द्वारा  कार्यवाई  कोजाती  है  ।

 भारक  fare

 2952  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंग  कि

 क्या
 सरकार  का  ध्यान

 कुछ  समचार  पत्नों मं  प्रकाशित  इस
 आशय  के  समाचार  की  ओर

 निर्वारित  गया  है  कि  तट  रक्षा  संगठन  को  हाल  ही  में  दिय  गये  पनडुब्बी-म्ग UF  फ़िगट  उनके  लिए

 दिलाया  aia  के  अनपयक्त  है  और  यदि  तो  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 तट  रक्षा  संगठन  की  स्थापना  में  क्या  प्रगति  हुई  है  और  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या है
 ?

 रक्षा  मंत्री  (ati  जगजीवन  :  जी
 ar

 नौसेना  से  तद  सुरक्षा  संगठन  को  दिये  गये

 पनडुबी  म्गरक  fate  यद्यपि  तट  सुरक्षा  संगठण  कार्यों  के  पूर्णतया  उपयुक्त  nel  है  लेकिन  समुद्र  में

 aa  तक  के  लिए  सामान्य  गश्त  लगाने  के  उद्देश्य  से  इनका  उपयोग  किया जा  सकेगा  जब  तक  कि  तट

 सुरक्षा  संगठन
 अपने  लिए  उपयुक्त  जलयान  प्राप्त  नहीं  कर  लेता  |

 एकं  विशेष  काय  अधिकारी  की  अध्यक्षता  मं  ए  Fi eqich  तट  सुरक्षा  संगठन  स्था।पत  किया

 जा  चका है  ।  स्थायी  तट  सुरक्षा  संगठन  बनाने  क  लिए  यह  अधिकारी  एक  विस्तृत  योजना  तयार  कर

 रहा  है  |

 दिल्‍ली म नें  आयोजित  विस्सीटेक्स  प्रदशनी  में  भाग  लने  क  लिए  सी ०  एस०  झाई०  ओ०

 चण्डीगड  द्वारा  frat  गया  व्यय

 2953. श्री  मुकुन्द  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  गत  वर्ष  के  दौरान

 में  आयोजित  Fareed)  टेक्स  waar 7 नो  में  भाग  लेने  के  लिए  सी ०  एस०  ओ०  चण्डिंगढ़  ने

 यात्ना  भत्ता|दैनिक  साम्ग्री  को  श्रमिकों  को  काम  पर  रखने  तथा  sar  आदि  देने

 पर  हुए  खर्चें  सहित  कल  कितना  ad  feat
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 प्रधान  मंत्री  (att  मोरारजी  :  केन्द्रीय  वॉज्ञानिक  उपकरण  ‘asa  एस  are

 चण्डोगढ़  ने  सुचित  किया  है  कि  facdicaa  प्रदेश नो  में  भागलेने  के  लिए  20,370.00  रुपये

 <  किए  गये  थे  ।  संस्थान  द्वारा  किसी  को  कोई  ठेका  नहों  दिया  गया  था  |

 Confidential  Reports  of  Hindi  Officers

 2954.  Shri  Sharad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  details  of  the  duties  of  Hindi  Officers  working  in  Ministries  of
 Government  of  India  and  its  subordinate  offices  and.  the  criteria  adopted  for
 making  assessment  of  their  work;  and

 (b)  the  guidelines  issued  by  the  Government  in  regard  to  writing  confi-
 dential  reports  of  Hindi  Officers  and  effect  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  5.  D.  Patil)

 and  their  work  is  assessed  on  these  basis:
 (a)  The  following  items  of  work  have  been  entrusted  to  the  Hindi  Officers

 (1)  The  translation  work  from  English  to  Hindi  and  vice-versa  and

 vetting  thereof.

 (2)  To  acquaint  the  Officers  and  staff  with  the  Government  orders

 the  same.
 relating  to  Official  Language  and  to  help  them  in  implementing

 (3)  To  ensure  proper  implementation  of  provisions  of  the  Official

 Language  Act  and  orders  pertaining  to  the  Hindi  Teaching  and
 the  Official  Language  in  their  Departments  and  Subordinate

 offices,  Sections,  Companies,  Corporations  etc.

 (4)  To  work  as  the  Secretary  of  the  Official  Language  Implementation
 Committee  of  their  Department  and  Offfice  and  to  Convene  its

 meetings  from  time  to  time,  to  prepare  agenda  and  minutes  of
 these  meetings  and  to  coordinate  the  action  on  the  decisions  taken
 in  these  meetings.

 5)  To  make  suitable  suggestions  from  time  to  time  for  facilitating  the

 progressive  use  of  Hindi  and  to  keep  liaison  with  Official  Language

 Department  through  proper  channel.

 (6)  To  prépare  help  and  reference  literature,  to  arrange  for  the

 training  in  Hindi  Workshops  and  to  assist  the  Officers  and  staff  in

 learning  Hindi  and  in  using  Hindi  in  the  official  business.

 (0)  The  Officers  in  the  various  Ministries  and  Offices  have,  so  far,  been

 writing  the  Annual:Reports  of  the  Hindi  Officers  in  different  forms.  Action
 is  being  taken  to  bring  uniformity  in  proforma  of  this  Report.  A  standard

 proforma  has  been  prepared  for  it  and  is  being  finalised.

 पश्चिम  बंगाल  के  24  परगना  fra  में  सीमेंट  कारखाने  की  स्थापना

 2955.  श्री  ino  ए०  हनान  अलहाज :  क्या  उद्योग
 मंत्री

 यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि !

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  24  परगना  जिले  के  पिछड़े  क्षेत्र
 '

 में  सीमेंट  कारखाना

 स्थापित  करने  को  संभावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  और

 (a)  हां,तो  इस  बारे  में  अब  तक  कितनों  प्रगति  हुई  है  और  24  परगना  जिले में

 इस  कारखाने  को  स्थापना  में  कितना  समय  लग  जायगा ?
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 उद्योग  मंत्री  जाज  :
 नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुंजीगत  लागत  तथा  faa  लागत  और  अनुसंधान  तथा  विकास  क  लिए  भारत  gal

 इल  feraea  लिमिटेड  द्वारा  नियत  की  गयी  धनराशि

 2956.  डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  क्या  उद्योग  मंत्ती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 भारत  में  विद्युत  उत्पादन  हेतु  निम्नलिखित  तोन  प्रतिस्पर्धात्मक  प्रौद्योगिक्यों के

 अनुसंधान  और  विकास  के  लियें  भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  कितनी  धनराशि  नियत

 की  है  और  वितरण  तथा  पारेषण  लागंत  को  छोड़  कर  प्रति  किलोवाट  घण्टे  पर  कितनी

 पूजो  लागत  और  विद्युत  लागत

 कोल  was  ara  fae  स्टोम

 एटमास्फोयरिक  प्यूडाइज्ड  बायलसं  विद  आर  विदेआऊट  लाइन  स्कुन्बिंग

 कोल  सैसोफिकेशन/कम्बाइन्ड  साईकिल  प्लान्ट  विद  लूरंगी  टाइप  और

 उक्त  तोन  प्रौद्योगियों  पर  भारत  gar  इलेक्ट्रिकल्स  के  अनुसंघान  तथा  विकास

 में  Aeaag wats प्रगति  क्या

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  और  :  पूलवरोइज्ड  कोल  फायड  बायलर

 पर  आधारित  तापीय  संयंत्रों  के  मामले में  आज  लागत  जिनका  कि

 साल  इस  समय  ate  एच० ई०  एल०  कररहा है
 ।  1550  WT

 से
 लेकर  1650  रुपये

 प्रति  के०  डब्ल्यू०  तक  को  समा  में  जो  कि  कौयले  को  सैट  की  स्थापना

 स्थल  और  सप्लाई  को  गुंजाइश  पर  करता  है  ।  तापीय  विद्युत  घर  में  जनित्रण  लागत

 कई  बातों  परनिभंर  करती  है  जैसे--पजो  लागत  ठंडा  करने  की  किस्म ,  कोयले  की

 कोयले  को  लागत  ईत्यादि  ।  अतः  जनित्रण  लागत  एक  बिजलो  घर  दूसरे  बिजली

 घरमें  भिन्न-भिन्न  होतो  बिजलो  घर  बस  में  जनित्रण  लागत  जेसा  कि  तापीय  संयंत्रों

 के  लिए  अनुमान  लगाया  गया है
 और  जिसे  बिजलों  प्राधिकरण  ने  हाल  हो  में  स्वीकृति

 दो  है  वह  13  पैसे  प्रति  यूनिट  डब्ल्यू०  सेलेकर  21.37  पसे  प्रति  यूनिट

 तक  अलग-अलग  होती  है  ।  अभो  तक  देश  में  ऐसा  कोई  बोजली  संयंत्र  नहीं  है  जो
 कि

 इज्ड  बेड़  बोयलरों  अथवा  कोल  गँसीफिकेशन/कम्बा इन्ड
 साईकिल  टेक्नालाजी  पर  आधारित हों

 और  न  तोइस  समय  alo  एच०  fo  Ueto  के  पास  ये  टेक्नालाजों
 है

 बी०  एच०  fo  Uato  ने  ait  टेक्ताला जियों  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  हेतु  अलग

 से  कोई  राशि  नितय  नहींको  चालू  at  के  लिए  लगभग  150  लाख  रुपये  की  कुल  बजट

 लागत  में  पारम्परिक  पूलवराइज्ड  कोल  was  पावर  प्रणालियों  को  विभिन्न  विशिष्टियों
 में

 सुधार  करने  के  लिये  इस  समय  लगभग  100  अनुसंधान  विकास  परियोजनायों

 चल  ward)  अनुसंधान  और  विकास  परियोजनाओं  की  आज  तक  की  प्रगति  उत्साह

 वबंद्धक  रहो  है  ।  पारम्परिक  क्षेत्रो  में बो०  एच०  ई०  एल०  के  उपकरण  और  उसके

 माल  के  निवेश  तथा  बड़े  आकार  के  एककों  के  डिजायन  को  अंतिम  रूपदेने
 के

 कार्य  में

 सुधार  करने  को  परियोजनाओं  पर  अनुसंधान
 विकास

 के
 प्रयास  केन्द्रित  फ्लूडाइज्ड

 बेंड  बायलर  टेक्नालाजी  के  अनुसंधान |  एवं
 fasta  कायंक्रम  पर  बी०  एच०  ई०  एल०  ने
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 (305)
 रवा

 आज  तक  80  लाख  रुपये  खच  Pai  ह् ल  स्विक  इज़  -  के  काय  के  परीक्षण की
 वर्तमान  स्थिति  1978  के  मध्य  ae  समाप्त  हो  जाने  की  आशा  ato

 एच
 ई०

 Gao  ने  कम्बाइन्ड  साईकिल  cate को  कुल  लागत  का  अनुमा न॑
 फिक्स्ड

 बेड  प्रेसराइज्ड  कोल  गसीफिकेशन  cord  को  विकास  सम्मिलित  है  arty  तीन-चार  वर्षों
 में  करोड़  रुपय  का  लगाया  है  ।  कस्वाइन्ड  साईकिल  परिम्रोजता  हाक ही  में  शर

 की
 गई  के  प्रमुख  पर्जों  को  संकल्पनात्मक  डिजाइन  और  इंजीनियरों  विशिष्टीकरण

 का  काम  होगया

 Production  and  Assistance  for  Ambar.Charkhas

 2957.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the:Minister  of  -Ipdystry  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Ambar  Charkhas.  manufactured.  during  the  last  threc

 ryears,  year-wise:

 (b)  the  amount  -and  nature  of  assistance  provided  to  Khadé  and  Village
 Industries  Commission  for  the  manyfacture  and

 sale  of  Ambar  Charkha_-per

 (c)  the  types  of  Ambar  Charkhas  manufacturéd  at  present,  the  price
 ‘thereof  and  whether  there  is  any  oposal  to,  manufacture  Ambar  Charkhas  at
 low  cost  and  if  so,  the  details  fer reof*  and

 d)  whether  Khadi  and  Village  Industries  Commission  has  allowed

 operation  of  Ambar  Charkhas  by  power  and  if  so,  when  and  if  not,  the  reasons

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  to  (b)  The  infor-
 ‘mation  is  being  collected  and  will  be  placed.  on  ‘the  Table  of  the  House.

 बिहार  मਂ  पक्की  aget  की  औसत

 2958.  श्री  लबनलाल  :  क्या  नौवहन atte  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  फरेंगे

 कि

 क्या  बिहार  में  पक्‍को  सड़क  राष्ट्रीय  औसत  मैं  बहुत  कम

 यदि  हां,तो  क्या  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  ने  इस  कमी  को  पूरा  करने

 के  लिय  कोई  बनाई  और

 यददिहां,तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री
 चांद  uz) : :  से  (7)

 उपलब्ध  आंकडों से  पता  चलता  हैकि  31-3-1975  को  बिहार  में  प्रति  100
 वर्ग

 कि०  मी०

 के  क्षेत्र  में  औसतन  12°4  कि० मी ०  लम्बी  सड़क  पंक्को  थी  जबकि  अखिल  भारत  तदनुरुपी

 आकड़े  14.  किग्मी०  के  कमी को  पूरा  करने  के  प्रस्ताव  मुख्यतः  राज्य  सरकार  को

 तयार  करने  होते हैं  और  योजना  आयोग  के  समक्ष  रखने
 होते  हं

 अब  तक  की  गई  प्रगति के

 आधार  पर  राज्य
 सरकारों  से  ऐसे  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त
 नहीं

 et  संसाधनों  की  उपलब्धत्ता

 आर  अन्य
 क्षेत्रों  /  कार्यक्रमों  के

 लिए
 प्रतियोगी  erat  ध्यान  cea  हुए  पांच  वर्षीय  और

 वाधिक  योजनाओं  बनाये  सड़क  विकास  were  क्रमों  का  उद्देश्य  विकासात्मक  औ
 और  यात्री

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करना
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 Written  Answers  Agrahayna  16,  1599  (Saka):

 ae  mee
 ग्रामीण  विद्युतीकरण

 9a
 959.  शो  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  er  at

 f
 fa

 प्रदेश  में  गांवों  में  बिजलो  लगाने  के  काय  में  क्या  प्रगति
 है

 क्या  योजना  की  प्रगति  निर्धारित  लक्ष्य  से  पोछ  और

 ह
 afa  तो  उसके  क्या  कारण  ह  निर्धारित  लक्ष्य  को  पुरा  करने  के

 लियें

 am  कदम  उठाने  का  विचार

 क  ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  30-9-1977  की  स्थिति  के  अनुसार  15047

 को  बिजली  दो  जा  चुको है  और  1,89,016  पम्पसेट  ऊजित  किए जा  चके

 और  1977-78 के  लिए  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोड  ने  1600  अतिरिक्त
 ब

 गांवों
 तथा  30,000  नए  पम्पसेटों  का  लक्ष्य  रखा  30-9-77  1218  नए

 को  बिजली  की  जा  चुकी  है  और  8734  पम्पसेट  ऊजित  किए जा  चुके  आशा

 r Fi  आने

 ले  महीनों  में
 प्रगति

 में  सुधार  होगा  ।
 मध्य  प्रदेश  बिजलो  बोडें  से  इस  बारे

 में  दि
 हग ध्यान  देने  को  कहा गया  है

 सिक्किम  नेशनल  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  हारा  प्रस्तत  ज्ञापन

 2960.  श्री  क०  बो।०  चतरी  :  क्या  मंत्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे

 क्या  यहं  सच  है  कि  सिक्किम  नेशनल  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  ने  कुछ  महीने  पूर्व  गृह  मंत्री

 क  ज्ञापन  प्रह्कुत्त  किया था  जिसमें  राज्य
 के

 विभिन्न  मामलों  के  बारे
 में  मुख्य मंत  और

 A  सहयोगियों  के  विरुद्ध  आरोप  लगाय  गय  और

 यदि  तो  इस  बारे में  कोई  जांच
 को  जा  रही

 कि  म  नेशनल  कांग्रेस ह  गह  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  (#)  faf

 के  अध्यक्ष  राज्य  के  मख्य  मंत्रो  तथा  अन्य  मंत्रियों  के  विरुद्ध  आरोपों  का
 कोई  ज्ञापन  प्राप्त

 नहीं  हुआ
 है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  व

 द
 Loss  on  National  and  Regional  Khadi  Gramodyog  Boards

 क

 2961.  Shri  Ram  Lal  Rahi;  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to

 State:

 (a)  whether  national  and  regional  Khadi  Gramodyog  Boards  are  run
 in  loss  at  present  and  if  so,  the  present  financial  condition  thereof;  and

 (b)  whether  the  cause  of  the  loss  has  come  to  light  and  since  when  the

 loss  is  being  suffered  by  them?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes) :  (a)  and  (b)  :
 Khadi  and

 Village
 Industries  Commission  is  a  promotional-cum-developmental  organis

 on tion  in  the  sphere  of
 Khadi  and  Village  Industries  and  as  such  the

 questi =
 of  loss  does  not  arise.  State  Khadi  and  Village  Industries  Boards  are  set  1

 थ
 under  the

 Acts
 of  State

 Legislatures  for  similar  purpose.  Hence  the  que
 of  their  running  at  loss  does  not  arise.
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 लिबित  उत्तर

 आपात  स्थिति  के  दोरान  जम्म  तता  काश्मोर  को  प्रादेशिक  अनुसंधान  प्रयोगशाला  क  कमंचारियों

 की  छंटनी

 2962.  श्री  बलरेव  fag  जतरोया  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जम्म

 तथा  काश्मीर  की  प्रादेशिक  अनसंबान  प्रयोगशाला  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌
 का  एक  के  उप  कमंचारियों  को  संख्या  कितनी  है  जिनकी  आपात  स्थिति  के  दौरान

 छंटनी  कर  गई  थो  और  उनमें  से  कितने  कमंचारियों  को  अब  तक  सेवा  में  बहाल  कर

 दिया गया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  arg)  आपात  स्थिति  के  दौरान  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोग

 शाला  और  काश्मीर  में  इसकी  शाखा  प्रयोगशाला  में  किसी  भी  कमंचारी  की  छंटनी  नहीं

 की गई

 World  Hindi  Foundation

 2963.  Dr.  Karan  Singh:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  are  considering  a  proposal  from  the  World
 Hindi  Conference  in  regard  to  the  establishment  of  World  Hindi  Foundation

 (Vishwa  Hindi  Pratishthana);  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs
 (Shri

 S.  D.  Patil)
 (a)  and  (b):  In  the  Second  World  Hindi  Convention  held  in  Mauritius  a
 resolution  was  passed  that  a  World  Hindi  Centre  should  be  set  up  there.

 Obviously  this  Centre  has  to  be  set  up  by  the  Government  of  Mauritius.  No

 information  regarding  setting  up  of  this  Centre  has  so  far  been  received  from.
 them  and  they  have  been  asked  to  intimate  the  progress  made  in  this  regard.

 In  the  meantime  a  suggestion  has  been  reCeived  in  the  Department  of
 Official  Language  that  a  World  Hindi  Foundation  which  may  be  an  autono-
 mous  body  may  be  established  in  India  itself.  The  suggestion

 is  under
 consideration  of  the  Government.

 Amendment  of  Goyernment  Service  Rales

 2964.  Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav :  Will,the  Minister  Affairs
 ‘be  pleased  to  state:

 (a)  whether  with  a  view  to  strengthen  national  integration  Government

 propose  to  amend  the  Government  Service  Rules  to  the  effect  that  the  resident

 of  a  particular  State:  working  on  Class  I  and  Class  11:  00515.
 in

 Central
 Gov-

 ernment  shall
 not  be

 ‘Posted
 in  his  own.  State;  an

 (b)  if  so,  when?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of
 Home

 Afairs  (Shri
 5.  D.  Pati)  :

 (a)  &  (0) :  Generally,  Central  Government  employees  belonging  to
 Groups

 ‘A’  and  ‘B’  are  liable  to  serve  anywhere  in  India  and  their
 transfers  /postings

 are  made in  accordance  with  the  exigencies  of  public  service  and  other  related
 administrative  requirements.  As  such,  the  question  of  posting  of  an  official

 .to  a  State  other  than  his.  home  State  may  not  be  relevant  in  the  context  of

 national
 :
 integration.
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 WAT  AER
 हुए  हिन्दी

 भ ह  fac  os NUN  त्न

 श्री  मोहनलाल  पिपिल
 :  क्या

 गुह
 मंत्री  यह  बताने  को

 कपा
 करेंगे  कि  :

 (a)  अप्रैल  से  faaraz,  1977 को  अवधि  में  उन्हें  विभिन्न  carat  से  कुल  कितने

 fa
 हिन्दी  प्राप्त

 उनमें से  कितने  पत्नों  को  waar  उन्हें  प्राप्त  होने  को  तिथि से  एक  महोने  की

 अवधि के  पश्चात्‌  दी  गई  अथवा  अभी  तक  नहीं  दी  गई  और  इसम  विलम्ब के  क्या  कारण

 ह  और

 ‘eat  यहं  भी  संच  है  कि  इन  पतीं  को  उनके  yet  प्रस्तुत  करने  से  पत्र  इनका  अंग्रेजी

 में  अनुवाद  कराया  जाता  है  और  यदि  हां  तो  इस  काय  के  लिए  कितने  कमंचारो

 रित  किये  गय  हूं  तथा  उनका  वेतनमान  क्या  है  AVE  क्या  बत मात  व्यवस्था  को  सन्तोषजनक

 समझा  जाता

 गह  मंत्री  (at  चरण  कल  पत्नों का लगभग का  लगभग  75 से  80  प्रतिशत हिन्दी  में  है  1

 (aa)  केंग  भेजने  et  प्रयास  किए जा  रहे  हें  ।

 श्रोमान  ।  विद्यमान  प्रबन्धों  का  समय-समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है

 और  उनको  सुप्रवाहित  करने के  पूरे  प्रयास  किए  जाते हे  ।

 Sétting  up  of  Industries  in  Backward  Areas  of  U.P

 2966.  ‘enn  Hargovind  Verna:  Will,  the  Minister:  of
 Industry

 be  pleased
 to  ‘state  :  vv

 (a)  whe
 ether  some.  concrete  measures  are  being  taken  to  set  up  industries

 ia  ‘Backward  ‘regidhs  ‘of  State
 es  to  tackle  unemployment  problem;  and

 if  so,  the  ‘outlizies  theréof  and  the  districts  of  Uttar  Pradesh  where

 such  industries  will  be  set  up?

 The  Minister  ‘of  (Shri
 George

 Fernariats) :  (a)  Yes,  Sir.

 ¢b)  "tn!  the  ‘attathed

 Tits  ‘Measttres  taken  to  develop.  ह  in  the  Backward  regions
 of  various  States  fall  under  three  progeatnmes  namely,  Backward  Area  Develdp-
 ment,  Rural  Industries  Projects  and  Rural  Artisan  Projects.  The  Backward

 Development  Programme  comprises  of  various  inceritives  like  investment

 Subsidy  cto  the  ,extent.  of  15%  on  fixed  investment,  ‘concessional  financial

 ‘assistance  by  ॥ 1]
 anci

 1  institutions,  ‘rélief  in  income-tax,  free  technical

 ‘consultancy  services,  ‘Special  facilities
 for  import  of  raw  materials,  transport

 subsidy  etc,

 In  ‘the  State  ‘of  Uttar  Pradesh  Backward  Aréa  Programme
 ‘Opetates  in-39  districts  ‘Which  ate  ‘for  odncessional  finaiiee.  ‘These  dis-
 tricts  are:
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 गा  एएए
 Admora,  Azamgarh,  -Badaun,  Bahraich,  Ballia,  Banda,  Barabanki,  Basti,

 Bulandshahr,  Chamoli,  Deoria,  Etah,  Etawah,  Faizabad,  Farrukhabad,  Fateb-
 pur,  Garhwal,  Ghazipur,  Gonda,  Hamirput,  Hardoi,  Jalaun,  Jannpur,  Jhansi,
 Kanpur  Dehat,  Mainpuri,  Mathura,  Moradabad,  Pilibhit,  Pithoragarh,  Pratap-
 garh,  Rai  Bareli,  Rampu  | शि

 Shahjahanpur,  Sitapur,
 Sultanpur,  Tehri  Garhwal

 Unnao  and  Uttar  Kashi.

 Of  these  the  following  6  districts  have  ‘been  selected  for  giving  15%.
 investment  subsidy:

 Ballia,  Jhansi,  Almora,  Basti,  Faizabad  and  Rai  Bareli.

 RIP  Programme  is  essentially  an  extension  programme  for  giving  com-
 prehensive  on  the  spot  extension  assistance  to  small  scale  industries  through
 a  separate  project  organisation.  100%  central  assistance  is  provided  to  the
 State  Governments  for  running  Rural  Industries  Following  13.0 Projects.
 districts  are  covered  by  RIP  Programme  in  the  State  of  U.P.:

 Saharanpur,  Ghazipur,  Jhansi,  Allahabad,  Almora,  Lucknow,  Mathura,
 Rai  Bareli,  Fatehpur,  Ballia,  Unnao,  Deoria,  Moradabad,

 RAP  Programme  aims  at  providing  all  round  training  facilities  to  the

 village  artisans  and  agricultural  labourers  in  different  village  trades.  Under  the
 RAP  Programme,  trainees  are  provided  with  stipend,  a  tool  kit  free  of  cost
 and  subsidy  to  the  extent  of  33.1/3%  for  purchase  of  improved  tools  and

 equipment.  In  U.P.,  RAP  Programme  operates  in  5  districts  namely,  Fatehpur,
 Rai  Bareli,  Ballia,  Mathura  and  Budaun.

 The  Khadi  and  Village  Industries  Commission  also  has  special  schemes.

 Their  schemes  of  wooilen for  the  development  of  backward  and  tribal  areas.
 and  silken  Khadi,  are  particularly  meant  for  backward  areas  of  the  country.
 The  scheme  for  development  of  nen-edible  oils  and  soaps  cover  most  of  the

 Adivasi  areas.  In  the  coming  years  KVIC  proposes  to  intensfiy  its  activities

 in  these  areas  so  as  to  provide  greater  employment  opportunities  to  the

 people’  living  therein.

 हानि  रोकने  के  लिये  स्कूट्स  इंडिया  लखनऊ  क  कुप्रबंध  में  सुधार  क  लिये  उपाय

 2967.  श्री  आर०  एल०  क्या  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  को  कपा

 करेंगे  कि  :

 आपात  स्थिति  के  दौरान  हुई  भारी  हानि  को  रोकने  के  लिएं  eqed  इंडिया

 लखनऊ  के  कुप्रबंध  में  सुधार  के  लिए  क्या  कायंवाही  को
 जा  रही

 क्या  सरकार  प्रबंधकों  की  असफलता  तथा  ened  इंडिया  कारखाने  की  भारी

 हानियों  के  कारणों  की  जांच  और

 क्यासरकार  का  विचार  श्रमिकों
 और

 प्रबंधकों  के  बोच  में  बहुत  से  विवादों  से

 कारा  पाने  ig  प्रबंध  में  afe<aa a  करने का  है  जितसे  कारखाने  को  भारो  नुकसान  होता  है
 ?

 सरकार  ने  हाल  ही  में  स्कूटसं उद्योग  मंत्री  जाज  :  :  तथां

 इण्डिया  लिमिटेड  के  कार्य  निष्पादन  पर  विचार  किया  उत्पादन  में  सुधार  करने

 लिए  तकनीकी  विशेषज्ञो  के  एक  दल  द्वारा  को  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  उपचारात्मक

 कार्रवाई  AR HT TS F | गई  संशोधित  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित
 किये  गयेहें

 और  आशा
 है

 कि

 कम्पनी  1978  को  प्रथम  तिमाहों  से  हानि  रहित  स्थिति  में
 पहुंच  जाएगी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |
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 a
 wer  की  भारत-आप्थेल्सिक  ग्लास  परियोजना  में  उत्पादन  sitet  1  में  Qaeda  में  विलम्ब

 2968.
 श्री

 समर
 मुखर्जी

 :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  far

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  भारत-आप्थेल्मिक  ग्लास  परियोजना  की  उत्पादन  see
 fra  को  वर्तमान  बैच  उत्पादन  पद्धति  से

 बदल  कर  सतत  प्रक्रिया
 करने

 में  विलम्ब
 wea  सरकार  को  6  करोड़  रुपयों  की  हानि  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ata  क्या

 उद्योग  मंत्री
 sist  £  और  :  भारत  आप्थेल्मिक  ग्लास  लिमिटेड

 to
 जी०

 ने  चाक्षुम  ब्लैकों  के  उत्पादन  के  लिए  बच  प्रोसेसिंग  तकनीक
 का  उपयोग  कर  1968  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  प्रारंभ  किया  तकनीक  की  सहज  कमियों

 के  कारण  वी०  ओ०  जी०  एल०  fareaz  प्रक्रिया  प्रणाली  को  अपनाने  के  लिये  प्रयास  करता  रहा
 इस  क्षेत्र  की  तकनीकी  जानकारी  की  प्राप्ति  की  संभ।वनाओं  को  खोजने  के  लिए एक  तकनीकी

 दल  1974  में  विदेशी
 में

 गया  दुर्भाग्य  से  तकनीक  पर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों का  पूर्ण
 अधिपत्य  अता  नई  तकनीक  का  प्राप्त  करना  सरल  नहीं  था  हाल  ही में  ato  ओ०

 जी०  एल०  की  विदेशी  सहयोग  के
 अनेक  अनुरोध  प्राप्त

 ge  हूँवे  विचाराधीन वी०  ato

 जी०  एल०  सेन्ट्रल  ग्लास  एण्ड  सीरेमिक्स  fed  इन्स्टीटयूट  के  सहयोग  से  तथा

 राष्ट्रीय  विकास  अनुसन्धान  निगम  के  facta  सहयोग  से  देश  में  तकनीक  के  विकास  की

 संभावनाओं
 की  खोज  कर  रहा  बेहतर  तकनीक  के  न  मिलने  के  कारण  यदि  कोई

 हानि  हुई है  उसकी  मात्रा  शीघ्र  ही  बता  सकना  संभव  नहीं

 जए  को  बन्द  करन  का  प्रस्ताव

 2969.  श्री  बापू  साहिब  पुरुलेकर  :  क्या  गह  मंत्री यह  गताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  देश  में  सभी  स्तरों  पर  जुआ  बन्द  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  का  विचार  जुआ  निरोध  अधिनियम  में  उपयुक्त  संशोधन  करके  देश

 में  घूडदौड़  और  राज्य  लार्टारियों  पर  प्रतिबन्ध
 लगाने  का  और

 यदि  तो  सरकार  का  कानून  में  ष् एसा  संशोधन  कब  करने  का  विचार है
 ?

 गुह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (27  एस०  डी०  :  और  (@)  :
 जुआ  जिसमें  घृडदौड़

 भी
 आतीਂ

 राज्य  का  विषय  इन  भामलों  में  विधान  बनाने  के
 लिए  राज्य

 सरकारें

 सक्षम  फिर  भी  ar  सरकार  का  जुआ  से  संबंधित  अपराधों  से  कारगर  ढंग  से

 निपटाने  के  लिए एक  व्यापक  आदर्श  जिसमें  विभिन्न  प्रकार  के  जुए  आते  का  प्रारुप

 के  विचार  के  लिए  तयार  करने  का  प्रस्ताव  जहाँ  तक  राज्य  लारटारियों  का  संबंध

 सरकार  काइन  लार्टारियी  के  चलाने  को  faafaa  करने  के  लिए  विधान  बनाने  का  विचार

 उपर्युक्त  दोनों  प्रस्ताव  प्राथमिक  अवस्था  में  gy  यह  बताना  सम्भव  नहीं है  कि  उन्हें

 विधान  tu  में कब  -afrar  रुप  feat  खासतौर  पर  इसलिए  कि  आदर्श  विधेयक

 राज्य  सरकारों  को  केवल  इसके  लि  सक्षम  पारित  करना  पड़ेगा ।

 थ
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 उत्तर  प्रदेश  तथा  हिमाखल  प्रदेश  को  सामरिक  ager  क  क्षेत्रों  क  अन्तर्गत  लेना

 2970.  शी  युवराज
 :  कण  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  Tart  की  sur  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  हिमाचल  प्रदेश  आदि  के  सीमान्त  क्षेत्र  सामरिक  महत्व  के  क्षेत्रों

 के  अन्तगंत  आते  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बिहार  उक्त  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  नहीं  और

 क्या यह  भी  सच  है  कि  जब  बिहारका  राष्ट्रीय  राजपत्र  सं०  31  (amrerrnfearz-

 राजपत्र  सं०  34  का  हरीश  के  साथ  जोड़  fear  जायेगा तब

 Qt  सुदूर  के  क्षेत्र  इन  राजपंथों  के  साथ  जुड़  जायेंगे  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मं  त्रालय  में  प्रभार  राज्य  मंत्री  चांद  :  और  :

 aeat  के  निर्माण  के  प्रयोजन  के  लिए  कोई भी  क्षेत्र  अभी  तक  क्षेत्र  घोषित  नहीं  किया

 गया  है  ।

 यह  सड़क  बनने  पर  राज्य  सड़क  होंगी  और  यह  संबंधित  राज्यों  का  उत्तरदायित्व

 ट्ोगा  ।

 अविक्रीत  a mq crt  फपड़ा

 2971.  श्री  सी०  एन०  विश्वनाथन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या qe  सच  है  कि  कई  लाख  रुपए के  मूल्य  का  कोपटेक्स  ata  अन  fast  पड़ा है

 और  इससे  हथकरघा  उद्योग  की  कठिनाई  हो  रही

 क्या  सरकार  ने  अमरीका और  ब्रिटेन  में  एसे  कपड़  की  बिक्री  बढ़ाने  के  लिए

 कोई  कार्यवाही  की

 afe at, at tat  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 इस  उद्योग  को  वर्तमान  मंदी  से  उबारने  के  लिए  सरकार  ने  किस  प्रकार  की

 तुरन्त  कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज
 :  ag  सूचना  मिली  है  कि

 14  करोड  रुपये

 मूल्य  का  हैण्डलूम  कपड़ा  सितम्बर/अक्तुबर  1977  में  RTS TT  के  पास  स्टाक

 और  :
 तमिलनाडू  सरकार  द्वारा  दो  प्रतिनिधि  To  एस०  ए०  ब्रिटेन

 और  फ्ान्स  को  और  दुसरा  सिंगापूर  मलयेशिया  जापान  और  इण्डोनेशिया  को  जाने  हेतु

 प्रायाजित  किये  गये  ।  उन्हें  एक  करोड़  रुपये  मूल्य  के  क्रयादेश  प्राप्त
 हुए  हू  और  नियति

 के

 लिए और
 भी

 प्रथस  किए  जा  रहे  हैं  ।

 तमिलनाडू  सरकार  ने  विशेष  छूट की  स्वीकृति  दी  वो  LN  भी  3-9-77  से

 '22-11-77  तक  की  अवधि  में  समय  समय पर  विभिन्न  दरों  से  छट  देती  रही  इससे

 हथकरघा  उद्योग  को  कुछ  राहत  प्राप्त  हुई  होगी  ॥
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 ty  rg

 een  artes  संगठन  दवारा  किया  ere:

 2978:
 श्री  Fo  Ao.  :

 कया  gery  मंत्री
 ag

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (*)  नमक
 आयुक्त  संगठन  द्वारा  ् व्षं  1948  से  1976  के

 .  किया गया  कुल
 वारिक  व्यय  कितना

 (@)
 यह

 coq  किस  प्रकार  पूरा  किया  जाता

 क्या इस  संगठन  की  स्थापना  के  उद्देश्य  देखते  हुए  ऐसे  व्प्य  की  अनिवायंता
 का  अध्ययन

 करने  eg  कोई  समीक्षा  को  गई  और

 यदि  कोई  समीक्षा  नहीं  की  गई  है  at  क्या  सरकार  इस  संगठन  को  नमक  उद्योग

 के
 विकास

 का  एक  साधन  बनाने  के  उद्देश्य  से  इसका  पुनर्गठन  करेगी  ?

 उद्योग  मंत्री
 जाज॑  25,02,87,468

 व्यय  पूर्ति  नमक  उपकर  अधिनियम  1953  की  धारा  के  अनसार

 एकत्रित  किए गए  उपस्कर  से  की  जाती  है  ।

 और  संयीक्षा  कीजारही

 Tenughat  Super  Thermal  Power  Station

 state:
 12973.  Shri  Ramdas

 Singh
 :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to

 ermal

 Power  Station  would  commence;  and
 (a)  the  time  by  which  construction  work  of  Tenughat  Super

 (b)  the  reasons  for  delay?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (2)  &  (9) :
 Revised  pro-

 posal  for  setting  up
 of  a  Thermal  Power  Station  at  Tenughat  with  two  units

 of  210  MW:
 each  is  under  examination  in  the  Central  Electricity  Authority.

 Power  projects in  the  state  are  sanctioned  after  techno-economic  clearance  by
 the  Central

 Electricity  Authority  to  meet  anticipated  load  demands  as  part  of

 the  State  Plans.  It  is  not  possible  to  indicate  at  present  when  work  on  the

 Tenughat  Thermal  Power  Project  will  start.

 जलन्घर  म  दटूरदशन  कन्द्र

 2974.  श्री  इकबालਂ
 tag

 ढिल्लों  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  बताने  की  छुपा

 करेंगे  fa

 [ same (4)
 कण  भूतपूर्व  सूचना  और  प्रसारण  ,

 मंत्री  श्री  argo  के०  गुजराल  यह
 वचन  दिया

 at  कि  qy  .'  1977  के  मध्य  जलन्धर  में  एक  दूरदर्शन  tex  बनकर  तैयार  हो

 तथा  कायें  करने
 लगेगा  ;

 इस  बार ेमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 (7)  जलन्दर  में  दूरदर्शन  केन्द्र  किस  तारीख  से  काम  करना  आरंभ  कर  देगा  ?

 से  (7)  ':  मल  कायंक्रम  के सचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी )

 अनुसार  जलन्धर  दुरदर्शन  केन्द्र  1976-77 में
 चालू  होना  था  तथापि  इसमें  कुछ

 z4



 16  stearate  1899  (3)  लिखित
 उसर

 हुआ  क्यों कि  see  टी०  वी०  जो  भारत  में  अपनी  किस्म का  पहला  का  डिजाइन

 बीना  तथा  भवन  और  टावर  को  एकीकृत  तरीके  से  बनना  था  ।  भवन  निर्माण  काय  टावर

 के  कतिपय  ऊंचाई  तक  पहुंच  जाने  के  बाद ही  शुरू  fears  सका  ।  स्टूडियों  जिनके

 लिए  आडंर  |... ध... मसस  बी० ई०  एल०  को  1976  में  दिये  गण  के  1978  में  मध्य

 तक
 प्राप्त  होने  की  उम्मीद  है  ।  अब  इस  केन्द्र  के  1978-79

 में  चालू  होने
 की  उम्मीद

 है

 Nember  of  Industries  closed  in  Gujarat

 2975.  Shri  Amarsinh  Rathawa:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  industries  closed  in  Gujarat  in  1977;

 (b)  the  number  of  these  big  and  small  industries  for  which  a  demand  has

 been  made  for  Gujarat  and  Government’s  views  in  regard  to  that;

 (c)  whether  Government  are  prepared  to  extend  cooperation  in  setting  up

 village  industries  and  if  so,  the  names  of  the  industries  which  they  propose
 to  set  up  and  the  number  of  persons  to  be  provided  employment  therein;  and

 (d)  when  these  schemes  would  be  started  and  the  last  date  set  therefor?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  Geerge  Fernandes):  (a)  and  (b):  The

 information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 _(c)  and  d)  A  working  group  on  Khadi  &  Village  industries  which  has

 beén  constituted  recently  will  recommend  the  strategy,  policies  and  programmes
 for  development  of  the  Khadi  &  Village  industries  with  particular  emphasis.
 on  development  of  the  following  industries  :

 (1)  Processing  of  cereal  and  pulses.

 (2)  Village  Ghani  oils.

 (3)  Village  leather.

 (4)  Cottage  match.

 (5)  Cane  Gur  &  Khandasari.

 (6)  Non  edible  oils  and  soaps.

 (7)  Village  pottery.

 (8)  Carpentery  and  black  smithy;  and

 (9)  Gobar  Gas.

 With  the  implemefitation  of  schemes  proposed  by  these  working  groups
 it  is  expected  considerably  to  increase  the  employment  opportunities  in  the
 rural  sector.  These  schemes  are  proposed  to  be  implemented  over  a  period
 of  five  years  starting  from  1978-79.

 Receipt  of  contract  from  Saudi  Arabia  by  for  setting  up  Power  Station

 2976.  Shri  Bhanu  Kemar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Bharat  Heavy  Electricals  has  received  ontract  from  Saudi
 Arabia  for  setting  upa  power  station:
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 (b)  if  so,  the  main  feature  thereof;

 a  Bombay  Suburban  company;  and
 (c)  whether  Bharat  Heavy  Electricals  has  sub-contracted:  the  contract: to

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes) :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  project  comprises  of  a  42  MW  Diesel  Power  Stations,  4  indoor
 sub-stations,  about  180  Kilometres  of  33  KV  overhead  transmission  line  and
 about  400  Kilometres  of  13.8  KV/220  VOLTS  overhead  line  and  cable-
 distribution  network  along  with  associated  civil  works.  The  project  will

 ultimately  electrify  an  area  of  900  sq.  Kilometres  in  and  around  Jizan.

 (c)  has  sub-contracted  the  transmission  and  distribution  portion
 of  the  Work  to  Bombay  Suburban  Electric  Supply  Co.  Ltd.

 (d)  The  installation  of  transmission  and  distribution  networks  are  outside

 the  activities  of  BHEL.  They  had,  therefore,  to  sub-contract  this  work  to
 Bombay  Suburban  Electric  Supply  Co.  Ltd.,  who  have  the  experience  in  this
 field.  The  sub-contracting  was  done  on  the  basis  of  a  tender.

 सेंसर  प्रतिबन्धों  क  कारण  हानि

 2977.  श्री  सी०  वणगोपाल  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सेंसर  सम्बन्धी  कठोर  प्रतिबन्धों  के  कारण  अनेक  अच्छी

 fast  फिल्में  जो  प्रदर्शित  कीजानी  ताक  में  रख  दी  गई

 yah  परिणामस्वरूप  भारतीय  राजस्व  में  feat  हानि  हुई  और

 क्या  सरकार  का  सेंसर  सम्बन्धी  प्रतिबन्धों  को  उदार  बनाने  का  विचार

 x

 सूचना और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :.
 सभी  चाह  वे

 भारतीय  हों  या  चलचित्र  1952  के  उपबन्धों  और  चलचित्र  सेंसर

 सम्बन्धी  तियमों  और  उनके  अधीन  जारी  किए गए  निर्देशों  के  अधीन  सेंसर  की  जाती  हू

 विदेशी  फिल्‍मों  पर  सेंसर  संबंधी  कठोर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाए  जाते
 ।

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठते
 ।

 Names  of  Firms  Alumimium  Utensils

 Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased 2978.  Shrimati  Chandravati  :

 state  :

 (a)  the  names  of  the  places  where  aluminium  utensils  are  manufactured

 as  also  the  names  of  manufacturing  firms  thereof;

 (b)  whether  these  firms  get  their  products  passed  by  1.5.1.;  and

 (c)  whether  these  utensils  are  fit  for  use  in  the  kitchen  and  do  not  melt

 -when  put  on  fire  and  whether  their  use  for  cooking  meals  is  hai  rmful  and  if

 so,  the  reasons  for  allowing  use  thereof  for  cooking  meals?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  Aluminium
 utensils  are  manufactured  at  different  places  throughout  the  country.  A  list
 of  Districts  along  with  number  of  units  in  the  small  scale  sector  is  enclosed.

 more  than  800  small
 (Annexure  A).  [Placed  in  Library.  See  No.  Since,  there  are

 scale  units  manufacturing  aluminium  utensils  in  the
 country  (as  per  1972  Census),  the  list  has  been  prepared  on  the  basis  of
 number  of  units  in  the  Districts.

 (b)  All  the  firms  in  small  scale  sector  manufacturing  aluminium  utensils.
 do  not  get  their  products  certified  by  ISI  under  their  Certification  Marking
 Scheme,  A  list  of  the  units  under  the  Certification  Scheme  of  ISI  is  enclosed.
 (Annexure  B).  [Placed  in  Library.  See  No.

 (c)  The  containers  made  out  of  aluminium  conforming  to  I.S.I.  Specifica-
 tion  21-1959  are  allowed  for  use  in  the  kitchen  under  the  Prevention  of  Food
 Adulteration  Rules  45(5).

 However,  no  study  has  so  far  been  made  to  find  out  the  harmful  effects.
 of  cooking  meals  in  aluminium  utensils.

 Taking  over  of  sick  mills  by  National  Textile  Corporation

 2979.  Shri  Subhash  Ahnoija  :

 Shri  Yagya  Datt  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  mills  taken  over  by  the  National  Textile  Corpo-
 ration  and  the  number  of  such  sick  mills  out  of  them  which  remained  closed
 in  the  past;  and

 (b)  the  target  fixed  for  production  of  coarse,  fine  and  superfine  cloth  in
 these  mills  during  the  current  year?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes) :  (a)  In  1974,  103

 textile  mills  whose  management  had  earlier  been  taken  over  under  the

 1951  and  the  Sick  Textile Industries  (Development  &  Regulation)  Act,

 Undertakings  (Taking  Over  of  Management)  Act,  1972,  were  nationalised  and

 their  ownership  transferred  to  the  National  Textile  Corporation.  Later  on  in

 July,  1976,  management  of  two  more  textile  mills  pending  nationalisation  was

 entrusted  to  the  N.T.C.  under  the  provisions  of  the  Laxmirattan  and  Atherton

 West  Cotton  Mills  (Taking  Over  of  Management)  Act,  1976.

 Out  of  103  nationalised  textile  mills,  N.T.C.  has  not  been  able  to  get
 physical  possession  of  one  mill  due  to  a  stay  order  granted  by  the  High  Court
 of  Gujarat.  One  mill  has  not  been  re-started  as  it  is  in  scrap  condition.
 Thus  N.T.C.  is  currently  running  101  nationalised  textile  mills  in  addition  to

 managing  two  other  mills.  32  of  these  mills  were  closed  at  the  time  of  their
 take  over.

 (b)  The  overall  production  target  of  907  million  metres  of  cloth  and  60

 million  kg.  of  market  yarn  has  been  fixed  for  the  year  1977-78  by  the  N.T.C.
 It  is  not  possible  to  give  definite  targets  for  production  of  coarse  cloth,  medium
 and  fine  and  superfine  as  it  depends  upon  the  demand  and  supply  as  well  as
 the  technical  feasibility  and  other  related  factors.  The  production  programme
 is  periodically  adjusted  keeping  the  market  demands  in  view.  Broadly,  the

 pattern  of  production,  being  followed  is  as  follows
 1.  Coarse.  14%

 2.  Medium.  82%

 3.  Fine  &  Superfine.  4%
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 सीता  राम  जयपुरिया  द्बारा च्  afarere  खादी  का  निर्माण

 2980.  श्री  एस०  एन०  गोविन्दन  नायर

 थी  एस०  जी०  मुरुगय्यन  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  फृपा  करेंगे  fae

 क्या  बड़े  व्यापारी  गुह  के
 कानपुर  के  सीताराम  जयपुरिया  ने  सरकार

 से  अनुरोध  far  है  कि  उन्हें  पोलिएस्टर  खादी  बनाने  को  अनुमति  दी  और

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया

 उद्योग  मंत्री  जाजं  :  (a)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 मंत्रियों  gare  विदेशी  यात्रा  के  बारे  में  मागदर्शी  सिद्धांत

 2981.  श्री  क  ०  एु०  राजन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  मंत्रियों  द्वारा  दी  जाने  वालो  विदेशी  यात्ना  के  बारे  में

 कोई  निदेश  अथवा  मागंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  zats )  :  और  प्रधान  मंत्री  ने  मंत्रिपरिषद  के

 सभी  सदस्यों  को  लिखा  है  कि  विदेश  यात्रा  के  लिए  किसी  भी  निमंत्रण  का  उत्तर  देने  के

 वे  विदेश  मंत्रालय  की  सलाह  को  ध्यान  में  wa  केवल  लिखित  रूप  में  प्राप्त

 चारिक॒  निमंत्रणों
 पर  ही  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  इन्हें  विदेश  मंत्रालय  के  माध्यम  से

 भेजा  जाए  ॥

 Rehabilitation  of  Persons  Displaced  at  the  Site  of  D.V.C.

 72982.  Shri  R.L.P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to

 State  :

 (a)  the  number  of  persons  who  were  displaced  as  a  result  of  setting  up
 of  Damodar  Valley  Corporation;

 (b)  the  steps  taken  by  Government  for  their  rehabilitation  and  the  number

 of  families  which  have  not  been  rehabilitated  so  far;  and

 (c)  whether  Government  have  given  preference  in  providing  means  of

 livelihood  to  these  displaced  families?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran)  :  (a)  to  (c):  The  informa-

 tion  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 तथा  वित्तीय  आयोजन  क  बीच  समन्वय

 2983.  डा०  हेनरी  आस्टिन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिज  बेकर  आफ  इंडिया  ने  वास्तविकता  और  वित्तीय  आयोजन  के  बीच

 पहल ेसे  भी  अधिक  समन्वय  के  लिये  कहा  है  और  सीफारिश  भी  की  और

 यदि  तो  योजना  आयोग  ने  इस  gare  qt faarz  किया
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 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  WH,

 योजना  आयोग  द्वारा  यह
 सुनिश्चित

 करेने
 का  हर

 प्रकार  से  प्रयत्न  किया  जाएगा
 पंचवर्षीय  योजना  में  भावी  में  fasta  और  वास्तक्कि  में

 असंतुलनਂ  नहीं  अनवरत  योजना  के  रीति-विधान  में  पांच वर्ष  की  अवंधि  के  लिए  प्रति
 ag  निवेश  और  उत्पादन  के  लक्ष्य  निहित  होंगे  और  विस्तंत  की  व्यव्सथा

 इस  प्रकार  उससे  और  अधिक  सुसंबद्धता  सुनिश्चित  की  जाएगी  ।

 राज्यों  को  कर्द्रीय  सहायता

 2984.  श्री  हितेंद्र  न, दसाई :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बतान

 का  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  राज्यो  को  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  गाडगिल  फार्मूले  के  किसी

 विचार  कर  रही

 (a)  afe gt, at  सरकार  किन  विचारों  कीं  तरजीह दें  रही

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :]  और
 :  राज्यों  कते  rae  सहायता  के

 आवंटन  के  सिद्धांतों  में  1978-79  के  लिए  कॉई  ofcada  करने  का  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 अगली  पंचवर्षीय  योजना  कड़े  Gare  करते  समय  बन  सिद्धान्तों  को  समीक्षा  की  जा  सकेगी

 और  यदि  कोई  परिवतन  आवश्यक  मालूम  हुए  तो  उनको  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के

 विचार  के  लिए  उपयुक्त  समय  पर  प्रस्तावित  far  जाएगा

 सुत  मिलों  द्वारा
 उद्योग

 (faara  तथा  क  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 2985.  श्री  क  ०  mrrerea T  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  a  ea  करेंगे  कि

 क्या  सुत  मिलों  दवारा  पोलिस्टर  यान  का  किये  जाने से  उद्योग  तथा

 अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  होता है  क्योंकि  उनको  अधिनियम  की  प्रविष्टि

 23(1)  के  अधीन  जारी  किये  गये  ला  इसेंस  में  स्पष्ट  लिखा हैं  कि
 उनको  इससे  बनाये  गये  सुती  धागे

 को  उपयोग  करना

 क्या  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  गया  है  कि  प्रविष्टि  23(5)  के  अधोन  लाइसेंस  प्राप्त

 आट  सिल्क  टेक्सटाइल  उद्योग  के  लिए  नई  सामग्रो  fagfer  फिलामेंट  यान  तथा  रूपन  यान  थी

 और

 यदि  तो  gat  कपड़ा  उद्योग  और  आट  सिल्क  उद्योग  के  बीच  पुर्ण  अलगाव  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  क्यों  कि  यदि  बड़ो  मिलों  दवारा  are  सिल्क  का  अतिक्रमण  करने  को  अनूमति  दो

 गई  तो  वहू  आटंसिल्क  उद्योग  के  लिए  घातक  faza  हो  सकता  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया
 ?

 उधोग  मंत्री  जाज  :  से  सूती  कपड़ा  सिले  आंशिक  रूप  में  सुती

 धागों  का  तथा  आंशिक  रूप  में  अन्य  सामाग्री  जिसमें  पोलिस्टर  फिलामेंट  रेशे  भी  सम्भिलित है  से

 वस्त  बता  सकती  gay  कपड़ा  मिलों  द्वारा  पालिस्टर
 फिलामेंट  रेशों  का  उपयोग किए  जाने

 से  उद्योग
 एवं  . विनियमन  ).  अधिनियम  के  श्रावधानो ंका  उसलंघन

 तब
 तक

 नहीं
 होता

 जब
 तक  कि  उनके  द्वारा  बनाये  गए  कपड़ो  में  कुछ  Ga  का  अंश  रहता  हैं  ।

 23(  5)  अधीन  लाइसेंस
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 प्राप्त  are  fata  एकक  tardies  CTTaTT  अथवा  सिल्थेटिक
 फिला  मेंन्ट  याने  से  कपड़े  बना  सकते

 है  किन्तु  उत्पादितवस्त्र  में  Ly aye  fate  की  न्यूनतम  मात्रा  कुल  धागे  की  60.0  प्रतिशत  होनो  चाहिए  ।

 सुती  कपड़ा
 उद्योग

 और  are  fats  उद्योग
 के  बोच  कच्चे  माल  के  उपयोग  के  मामले  में  लगाव

 नहीं  क्योंकि  सुतो  कपड़ा  मिले  अपने  द्वारा  बूने  गए  कपड़ों  में  ferret fas  स्पन  यान॑  और  सिन्थेटिक

 fwearkee:
 यानें

 का  उपयोग  कर  सकती  हूँ  और  करती  सुती  कपड़ा  मिलों  द्वारा  पोलिस्टर

 foarte  यान॑  के  अधिकाधिक  उपयोग  किए  जाने  का  are  सिल्क  उद्योग  पर  प्रतिकुल  प्रभाव  पड़ेगा
 अथवा  ,  इसका  अध्ययन  किया  जाना  है  ।

 Expenditure  and  Profit  earned  by  Hindustan  Sak  Limited  Khargoda  (Gujarat)

 2986.  Shri  Dayaram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to.
 state  :

 (a)  the  expenditure  incurred  and  profit  earned  on  the  salt  production  by
 the  Hindustan  Salt  Limited,  Khargoda  (Gujarat)  during  the  last  three  years,
 year-wise;  and

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  to  supply  salt  at  fair  price  and
 the  number  of  private  firms  engaged  in  salt  production  in  the  country?

 The  Minister  of
 Industry

 (Shri  George  Fernandes):  (a)

 (Rs.  in  lakhs)

 Year  Expenditure  Profits

 36  .00  6.00.

 44  .00  8  .00

 क  e  60  .00  8  .00

 (b)  There  is  no  price  control  on  salt  in  the  country  except  in  respect  of

 ex-factory  prices  of  salt  at  Tuticorin  and  F.O.B.  prices  from  West  Coast  ports.
 for  shipment  of  salt  to  Calcutta.  The  above  prices  have  been  fixed  under  the:

 Essential  Commodities  Act,  1955.  The  number  of  private  firms  licensed  for

 salt  production  in  the  country  is  3,613.

 Difference  between  Wholesale  and  Retail  Prices  of  Yarn

 2987.  Dr.  Ramji  Singh:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  proportionate  difference  between  wholesale  and  retail  prices  of

 yarn:

 (b)  whether  this  difference  is  due  to  the  presence  of  middlemen;

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  take  any  steps  for  supply  of

 yarn  to  lakhs  of  poor  weavers  at  mill  rates  and  if  so,  what  type  of  steps  are

 proposed  to  be  taken  and  by  when  they  are  going  to  be  taken;  and

 (d)  whether  yarn  prices  have  gone  up  recently  and  if  so,  the  extent  and

 the  reasons  thereof  and  the  measures  proposed  to  be  taken  by  Government  to

 bring  them  down?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (8)  b)  :  Since  there
 is  no  control  on  the  pricing  and  marketing  of  cotton  yar,  no  precise  informa-
 tion  can  be  given  about  the  variation  between  ex-mill  prices  and  retail  prices
 of  yarn  which  vary  from  one  type  to  another  and  count  to  count  of  yarn.

 (c)  Towards  middle  of  1977,  the  whole-sale  price  index  in  respect  of

 cotton  yarn  had  gone  up  to  203.3.  A  meeting  was  taken  with  the  representa-
 tives  of  textile  mill  industry  at.which  they  undertook  to  ensure  adequate

 supplies  of  yarn  to  the  decentralised  sector  at  reasonable  prices.  In  pursuance
 of  this,  South  India  Mill  Owners  Association  addressed  handloom  and

 powerloom  weavers’  Associations  in  various  States  for  making  arrangements
 for  direct  purchases  of  cotton  yarn  from  their  member  mills.

 (d)  The  wholesale  price  index  for  cotton  yarn  has  declined  to  189.8  in

 October,  1977  and  further  to  189.0  in  the  first  week of  November,  1977.

 People  Living  below  Poverty  Line  in  Rajasthan

 2988.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Planning  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to.  the  press  reports
 that  56.30  per  cent  of  the  population  of  Rajasthan  is  still  living  below

 poverty
 line;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  &  (b):  Estimates  of  number
 of  persons  below  poverty  line  vary  depending  upon  the  assumption  made.

 In  the  past  this  estimate  was  made  from  the  data  on  household  consumption
 expenditure  provided  by  the  National  Sample  Survey  Organisation,  after

 making  certain  assumptions  on  the  per  capita  expenditure  required  for
 minimum  level  of  living.  According  to  .this  procedure  the  percentage  of

 people  below  the  poverty  line  in  1964-65  in  Rajasthan  State  was  36%,  as

 against  All  India  average  of  45.6%.

 The  principal  objective  of  the  next  five  year  plan  and  the  subsequent
 plans  would  be  to  alleviate  poverty  through  -the  reduction  and  eventual
 elimination  of  unemployment  and  underemployment  and  undertaking  schemes
 of  social  welfare.

 लाला  लाजपत  राय  की  रचनाओं  का  अनुवाद  और  सम्पादन  करन  वाल  व्यक्तियों  को  सहायता

 2990.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  as  बताने  कौ  कृपाਂ  करेंगे  कि

 क्या  लाला  लाजपत  राय  की  उदूँ  में  लिखी  सभी  रचनाओं  का  अनुवाद  तथा  सम्पादन

 करने
 ं

 वाले  व्यक्तियों
 को

 वित्तोय  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार के  विचा  राधीन

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इन  रचनाओं  के  fi लए  किसी  व्यक्ति
 को

 वित्तीय
 सहायता दी  गई  है  और  यदि

 हं तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 ह
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 ans

 nm  और
 प्रसारण  स्त्री  साम  ger  आउयाणी

 )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 विभाग  भारत  के  निर्माताਂ  Vaan  के  अंतगंत  लाला  लाजपत

 राय  की  जीवनी  अंग्रेजो  में  प्रकांशित  कर  रहा  है  ।  इसके  हिन्दी  और  प्रादेशिक  भाषाओं  में  रूपान्तर

 बाद  में  प्रकाशित  किए  जा  सकते  जीवनी  के  लेखक  स्वर्गीय  श्री  फिरोज  चन्द  को  फूटकर  खर्चों

 के  रूप में  1,000  रुपए की  राशि  दी  गई  थी  ।  इनके  वेध  उत्तराधिकारियों  को  15  प्रतिशत  की

 दर से  देय  होगी  ।  उम्मीद  है  यह  पुस्तक  1978  के  आरंभ में  बाजार  में आ  जायगी 1

 रक्षा  उत्पादन  एककों  में  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  न  होना

 2991.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  रक्षा  उत्पादन  एककों  एकवार  कितने  प्रतिशत  विदुधमान  अधिष्ठीपित

 क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है

 =o
 क्या  सरकार  ने  तागरिकों  को  उपभोग  के  लिये  वस्तुओं  के  उत्प  |  ढ ई  हेतु  इस  अप्रयुक्त

 क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sito  शर  ः  से  रक्षा  उत्पादन  विभाग  से

 संबद्ध  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  अधिकांशता  अपनी  क्षमता  का  पर्याप्त  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  भारत

 इल्लैक्ट्रानिक्स  के  पास  पहले  ही  काफी  काम  तीन  faqate  अर्थात  मजगांव  गाडंनरीच  और

 wat  शिपयाड  भी  कुल  मिला  कर  पूरी  तरह  से  अपनी  क्षमता
 का

 उपयोग  कर  रह  और

 हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड को  छोड़कर  अन्य  ए  से  उपक्रमों  के  पास  काम  न  होनेकी  इस

 समय कोई  समस्या  नहीं  है  |

 हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  कानपुर  और  बंगलौर  प्रभागों  में  अवश्य  ही  पर्याप्त  काम

 नहीं  है  ।  इन  प्रतिष्ठानों  को  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यों  ढूंढ
 निका  सने

 के  प्रयत्न

 किए  जा  रहे  हैं
 |

 रक्षा  संबंधी  विशिष्ट  कार्यों  और  सशस्त्र  सेनाओं  को  विभिनन  आवश्यकताओं  के  बदलते  रहने

 के  कारण  झ्ायूधि च्  कारखानों  को  आवश्यकताओं
 में

 समय-समय  पर  उतार-चढ़ाव  आता  रहता

 कारखानों  को  अपेक्षा  कृत  अल्प  सुचना  पर  यूद्धसामग्री  और  गोला-बारूद  सप्लाई  करने  के  लिए  अपेक्षित

 तयार  क्षमता  रखनी  होती  है  ।  इसलिए  उनकी  क्षमता  का  उपयोग
 न

 होने  अथवा  किसी  भी  समय

 उनकी  अनुपयुक्त  क्षमता  के
 बारे  में  ठोक

 सीमा
 बता

 पाना  कठिन  है  जेसा कि
 उत्पादन  संबंधी

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  है
 ।

 आयुध  कारखानों  की  क्षमता  का  कुल  मिला  कर  पुरा  उपयोग  किया  जाता  है  ।  परन्तु  ईशापुर

 अ निगरा  eee  रि TS.  ना  Fa  lad  हल  or  के  लिए  एक  का में  रायफल  फैक्टरी  के  लिए  भावी
 की

 कमी  है

 दल  स्थापित  fRar  गया  है  ।
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 -

 इसो  तरह से
 आयुध

 का
 रखानों

 के
 रसायनिक  और  विस्फोटक  क्षेत्र  mi कतिपय मा  मलों  में  कुछ

 तक  का  पूरा  sate न  किया  जाना  दिखाई  पड़ता  है  ।  का  पता  लगाया जा  रहा

 हैै  कि  कारखानों
 में  किस  प्रकार  की  और  कितनी  फालत्‌  क्षमता  है  ता  कि  सिबिलिगप्रत  जरूरतों  के  लिए

 उत्पादन  करने  के  साध-साथ  उनकी  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने  के  कार्यक्रम  बनाए  ज़ा  सके  |

 भारत  इनैक्ट्रोनकस  भारत  aa  मूअस ८६  प्रगा  और  तीनों  farais

 जेसे  सरकारी  क्षे  त्र  के  उद्यम  पहले  ही  सिविल  आवश्यकता  एं  पूरो
 कर  रहे

 यहां
 तक  कि  आयुध

 का
 रखाने

 भो  एक  सीमित  सीमा  तक  कतिपय  सिविल  जरूरतों  को  करते  हैं  जँ  से  बाइनों

 सपोर्टिम  रायफल  और  बंदूकें  और  सिविल  विमानन  विभाग  के  लिए  कुछ  उपस्कर  |

 रक्षा  गाद  क्षत्र  में  फालत  पड़ो  उत्पादन  क्षमता  अथवा  तकनी की  क्षमता  का  उपयोग  करने  में

 सिविलियन  आवश्यकताओं  को  भी  cara  में  रखा  जाता  है  परन्तु  रक्षा  संबंधी  आवश्यकताओं  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 राजनीतिक  हत्या  क  मामलों  a  वद्धि

 2992.  श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय  क्या  गृह  मंत्री  AS  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  यहूसच  है  कि  पिछने  कुछ  महोनों  में  देश  में  रा जनोतिक  को  संख्या  में  काफी

 बृद्धि हुई  है  ;

 एसी  हत्याओं  के  आंके  क्या  हूं  ;  और

 ?
 इनकी  रोकथाम  के  लिप  सरकार  को  भावो  नीति  और  योजना  को  म_ख्य  रुपरेखा  क्या

 &

 गुह  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  डी०  और  ।  राज़्य  सरका  रों/संघ

 शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 हालांकि  कानून  बनाने  एजसियां  सतक  fax  भी  बुराई  को  प्रभावशाली  ढंग  से

 तभो  रोका  जा  सकता है  जब  सभी  राजनतिक  दल  हिंसा  त्याग  और  आवश्यक  आत्म  संयम

 बरत  |

 Suspension  of  IAS  and  IPS  Officers

 2993.  Shri  Hukam  Kachwai;:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs
 be  pleased™to  state  the  number  of  LA.S.  and  LP.S.  Officers  in  the  country

 ‘suspended  during  the  last  8
 months

 for  indulging  in  objectionable  activities?

 The  Minister of  State in  the  Ministry of  Home  Affairs  (Shri  S  D  Patil)
 The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on.the  Table  of  the  House,

 Persons  ‘killed  im  Police  Action  during  emergency

 2994.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  collected  information  from  State  Govern-
 ments  regarding  the  total  number  of  persons  who  were  killed in  Police  action

 ‘during  emergency;  and
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 पाता

 (0)  if  so,  the  details  thereof?

 e  Minister  of  State  in
 (a)  and  (b):  Yes  Sir.

 the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  5,  D.

 According  to  the  information  already  laid  on  the  table  of  the  House  in.
 reply  to  Unstarred  question  No.  110  dated  the  6th  Aprtil,  1977,  178  persons
 were  killed  in  police  firings  in  the  country  during  the  emergency.

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  अनुसंधान  और  विकास  कार्यक्रम  पर  हुआ  ad

 2995.  श्री  माधवराव  faftrat  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  में  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी  के  अनुसंधान  और  विकास  कायंक्रम  पर  केन्द्रीय

 और  राज्य  सरकारों  ने  कुल  कितनी  राशि  खचਂ  की

 क्या
 इसमें  जो  सफलता  मिली  वहू  उस  पर  हुए  खचं  के  अनुरुप  और

 यदि  तो  उसके  बारे
 में  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  ?

 प्रधाप्त  मंत्री  मोरारजी  :  अनुमान  है  कि  1975-76  और  1976-77
 वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  और  राज्य  सरका रों  ज्ञ च्  रा  अनुसंधान  और  विकास  पर  किया  गया  व्यय

 290  और  340  करोड़ है  ।

 अनुसंधान  और  विकास  में  किए  गए  निवेश  और  व्यवस्था  पर  इसके  प्रभाव  में  कुछ

 समय  अन्तराल  के  बावजूद  और  इन  उपलब्धियों  को  निश्चित  संख्या  अथवा  परिमाण  में  व्यक्त

 करने  की  कठिनाई  को  देखते  हुए  प्राप्त  उपलब्धियों  को  किए  गए  व्यय  के  समानुपात  में  काफी
 भच्छा

 समझा जा  सकता  है

 उपलब्धियों  के  कुछ  मुख्य  लक्षण  चिकित्सा  परमाणु

 इलेक्ट्रानिक्स  और  कई  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  कायंक्रमों  के  क्षेत्र  में  भनुवंशिक  और  सस्य

 वैज्ञानिक  व्यवहारों  में  इंजिनियरी  और  सिंचाई  आनुवंशिकी  में  सुधार  और  प्रबन्ध  व्यवस्था

 और  संचार  विधियों  में  सुधार  के  इंधन  और  चारे  की  पैदावार  में  काफी

 वृद्धी  हुआ  है  ।  अवमृदा  जुताई  से  समस्यात्मक  मुदा  वाले  क्षेत्रों  में  भी  की  Taraz  30  टन

 प्रति  हैक्टेयर  तक  हुई  है  ।  गेहूं  का  उत्पादन  बढ़कर  2.  8  करोड़  टन  प्रतिवर्ष  तक  हो  गया  है

 मोटे  अना  दालों  और  कुछ  तिलहनों  में  तो  बहुत  अधिक  उत्पादन  देखने
 में  आया है  ।

 अरण्ड की  उपज  500  किलो  ग्राम  प्रति  हैक्टेयर तक  हुई  है  जो  कि  पहले  की  अपेक्षा  दुगुनी है
 ।

 संक्रामक  sa  रता  नियंत्रण  स्वास्थ्य  वितरण  औषधीय  वाइरी य

 और  परजीवीय  संक्रामक  रोगों  जैसे  क्षेत्रों
 स ेकई  अनुसं धान  परियोजनाओं  का  प्रायोजन

 भारतीय  चिकित्सा

 अनुसं धान  संस्थान  दवा रा  किया  गया है
 ।  विशुचिका  के  लिए  नए  टी  के

 की  तैयारी-इस
 टी  के

 से  बच्चों की  100%  रक्षा  और  वयस्कों की  70%  रक्षा  सुनिश्चित की
 जाती  चेचक  का

 ब्यौरेवार  अन्वेषण  के  लिए  आर्माडिलो  का  समावेश  और  कुष्ट  रोग  के  लिए  टीके  की  कवक

 fara  सहित  वाइरस  लायो  फिलाइज़र  का  कान्ट्रैक्ट  एक्स्ट्रवेशन  के  लिए  उपकरण  का  पूर्ण

 खाद्य  लोहू  की  क. जैव  उपलब्धता  के  निर्धारण  के  लिए  एक  dana  fafa  का  इस  क्षेत्र  में  विशेष

 थप  से  उल्लेख  किया  जा  सकता है  ।

 84



 ग  1977  लिखित  उत्तर
 =

 परमाणु  '  ऊर्जा  के  क्षेत्र  चार  प्रोटोटाइप  was  क्लस्टर  RATAN T  का

 एक  एक  वा०  प्लाज़मा  कटिंग  टाच  हाईड्रोजन

 डायनामिक  कम्प्यूटर  और  फास्ट  ब्रीड र  टस्ट  रिएक्टर  के  लिए  बनियादो  डिजा  इन  को

 पुवक  पूरा  कर  लिपा  गया  है  ।  तल  और  गँस  अन्वेषणात्मक  कुओं  के  लिए  पल्स  न्यूट्रान

 WH  नई  Yo  ओ  ०2  tae  farfor  भटटी  गर्भाधान  सम्बन्धों  जटिलताओं  के  शीध्र  पता  करने  के

 लिए  रेडियो  arqat Nn  एसे  जहाज  पर  स्थित एक  टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  वाला  मागं  दर्शी

 विलवणीकरण  संयंत्र  और  एक  उल्टा  परासरण  मागंदर्शी  संयंत्र  भो  प्रतिष्ठापित  क्षण  गए  है  और

 उनका  परोक्षण किया  गया  है  ।

 560  एम०  एम०  व्यास  के  रोहिगो  सौडंग  सटेलाइट  लांछ  एल०

 वी  ०-3)  के  विकास,रिइन्फोसंड  प्लास्टिक  सन्टर  प्रा  जेक्ट  के  पहले  चरण  का  पुरा  होना  प्रशर  ट्रांसड

 यूसरयूनिट  का  और  पथ्वी  के  प्रेक्षणों  के  लिए  उपग्रह  पर  काय  का  आरम्भ हो  चुका  है  ।  उपग्रह

 शिक्षण  दुरदर्शन  प्रयोग  1976-77  में  पूरा  कर  लिया  गया  और  दुर  संचार  सम्बन्धी  प्रयोग.को  चालू

 कर  दिया  गया  है  एं०  आर०  ए०  आई०  एन०ई०  17.)  Tat  पेलोड

 को  कार्यान्वित  किया  जा  रही  है  ।  टो०  आर०  सेलों  का  anafan  ZTe  संटों  के

 लिए  सालिड  स्टेट  टन्टेलम  इलेक्ट्रोलाइटिक  पेपर  टप  पंच  जसे

 कम्पटर  के  लिए  आवश्यक  साज  काकपिट  वायस  रिकाडंर  के  विकास  को  परियोजना  और

 लिक्विड  frecca  मेटिरियल्स  और  feed  fearsfast  और  डिजिटल  मल्टोमीटर  के  विकास  का

 काय  इलक्ट्रानिक्स  के  क्षत्र  में  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 1976-77  के  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं
 में  विकसित  प्रौद्योगिको  के  आधार  पर  स्थापित

 इका  इयों  में  उत्पा दन  ् काय  आ  रम्भ  हो  गया  ।  अफोम  से  AeaaaS  के  लिए  Heed  से

 आ  रम्भ  करके  एक्रीलिक  तन्तुओं  के  लिए  रंजकों  सी  ०  एलाय  कन्डक्टर,सोल्ड  टाइप  नाईजआाड

 खेल,बेंड  नाइफ  feqfafer  मशी  बेका र  ची  ल  के  पत्तों  को  नोकों  से  फलों  को  पक  करने  के  लिए  टोकरियों

 का  इलोमोनाइट  से  टा  इटेनियम  SaTIM UES इड  के  प्रत्यक्ष  कलो  री  ia  रण  के  प्रौद्योगिकी

 का  विकास  और  25  किलो ०  प्रतिदित  उत्पादन  को  क्षमता  वाले  फरफ रल  के  मागं  दर्शी  संयंत्र  की  स्थापना

 MX  कुछ  चुने  हुए  पोड़क  नाशियों  के  विकास  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 नेशनल  feaeqire  कार्पोरेशन  आफ़  इंडिया  हर  वष  200  ऐसे  लाइसेंस  प्रदान  करता  है  जि

 अन्तंगत  देश  के  अन्दरहो  विकसित  को  गई  प्रौद्योगिकियों  का  व्यापारिक  पमाने  पर  उपयोग  किया

 नाता है  ।

 छटी  योजना  म  fata  उत्पादन

 2996.  थी  धमवीर  वशिष्ट  क्या  अर्जा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  7041  मेगावाट नई  उत्पादन  क्षमता को  स्वोकृति  देने  के  लिए  अग्रिम

 कायवाही  की  है

 (q@).  छठी  योजना  में  विद्युत  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  और  उसमें

 आम  विद्युतीकरण  निगम  की  क्या  भूमिका  होगी  ;

 क्या  भाग  और  के  बारे  में  भारती य  ford  बेक ने  वाणिज्यक
 बेंकों

 दवारा

 योजनाबद्ध रूप से भाग लेने की रूप  से  भाग  लेने  की  जांच को  हैं  ?
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 sat यक  एक  कर  aren  :  से
 :  योजता  आयोग  दवारा  गठित  कार्यकारी

 दले  इस  1978-79  से  1982-83 की  अवधि के  लिए.क्दिय त ७ ४ च  योजना  तंयार  कर  रहा  है  ।

 उस  अवधि  के  लिएं  चविंदयूत  योजाना  का  अनुमोदन  हो  जाने के  पश्चात्‌  पांच  वच  की  अवधि  के  अन्त  तक

 कें  लिंएं  क्षमता  संबंधों  AAARATAT Fl
 को

 अंतिम  रुप  दिया  जाएगा  ।  तथापि  दसवें  वाधिक

 वच सवक्षणं  लेंगाई  गई  संभावनाओं पर  आधारित  अनुमानों  के  आधार  पर  परियोजनाओं  का  पता

 लगो  लिया  गया  हैं  और  कई  परियोजनाओं  को  स्वोकृति  के  लिए  कारंवाई  की  जा  चुकी  लगभग

 कुल  10,300  मेगावाट  को  चालू  लगभग  कुल  6160  मेगावाट की  हाल ही  में  स्वीकृतਂ  की  गई

 स्कीमों  तथा  अभी  हाल  में  अभिज्ञात  की  गई  कुछ  नई  स्कीमों  से  यह  आशा  को  जाती  है  कि'आगामी

 योजना  अवधि  के  दौरा न  बिजली  की  मांग  की  पुर्ति  इनसे  हो  जाएगी

 यंह  कोयंका रो  दल  इस  समय  आगामी  पांच  वर्षों  के  लिए  ग्राम  Parear shlarcor  कार्यक्रम  तयार

 करनें  तथा  ग्राम  विद्य  तोकरणਂ निगम  की  भूमिका  का  भी  उल्लेख  करने  के  काय  में  रत  है  ।

 आगामी  पांच  ag  की  अवधि की  विदय॑त  योजना  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  अपेक्षित  साधनों  का च  १४ ७

 निर्धारण  कियां  जाएंगा  और  काय क्रम  के ंलिए  धन  संबंघी  व्यवस्था  करने  के  लिए  साधनों को  मोटे तौ  र

 पर  निर्दिष्ट  कंपा  क्या  वाणिज्यिक  बैकों  का  इसमें  कोई  महत्वपूर्ण  योगंदान  होगा  इस  बात

 को  अध्ययन  भी  इसमें  fear  जाएगा  |

 विश्व  बेक  से  तापीय  संयंत्रों  क
 लिए  वित्तीय  सहायता

 2997.  श्री  IAAT  क्या  ऊर्जा  मंत्रों  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1976-77  और  1977-78  के  दौरान  भारत
 के

 तापी
 य

 संयंत्रों
 के  लिए  विश्व  बैंक

 कितनी  माता में  और  किस  प्रेका र  के  आई०  डी ०  ए  वित्त  को  के लिए  सहमत  हुआ  और

 किन-किन  राज्यों  अथवा  संघ  क्षेत्रों  को  इससे  लाभ  होगा  और  परियोजनाय  किस  प्रकार

 को  उनका  कायें  क्षेत्र  कितना  होगा  और  उनके  पुरे  हो  जाने  पर  किन-किन  लक्ष्यों  की  पु्ति  होने

 की  संभावना है  ?

 sat  मंत्री  पी०  :  faram  ताप-विद्युत  परियोजना  के  3X  200

 मेगावाट  के  पहलें  चरण  का  वित्तपोषण  करने  के  लिए  argo  डी०  Vo  से  150  मिलियन  डालर

 ऋण  पहली  1977  को  प्राप्त
 कर

 लिया  गया  है

 (a)  उत्तरी  क्षेत्र के  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों
 की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  सिंग  रोली

 सूपर  ताप-विद्युत  परियोजना  केन्द्रीय  क्षेत्र
 के

 अन्तगंत  वि  द्यत  का  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  क्षेत्री य AON

 केन्द्र  के  रव  में  स्यीपत  की  जा  रही  है  इसका  लाभ  उत्तर  हरिया

 राज्यों  को  और  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  की  मिलेगी  ।

 दमन  और  दीव  में  जहाजी  के  सैलून  डेक  ierayt & के  fad  सर्ती  केन्द्र  स्थापित  करन  की

 2998.  श्री  फेलीरों  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें
 कि

 :

 क्या  दमन  और  दीव  सरका र
 ने

 केन्द्रीय  सरकार
 से

 अनुरोध  किया  था'कि उस  क्षेत्र

 में  जहाजों के  सैलून  तथा  डैक  कमियों  के  लिए  नस  भर्ती  केन्द्र
 emia  fear  जाथ ; ह  और

 afe  तो  उस  प्रदेश की  सरकार  ने  यह  प्रस्ताव  कब  भेजा  था  और  उसको  स्वीकार

 किय  जाने  के  क्या  कारण  हे  ।
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 EE

 नौंचहन  और  परिवहन  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (ate  wa):  (a) at, ats ats

 प्रस्ताव  1974  में  किया  गया  ।  ना  विकों  को
 मांग  और  अन्य  कसौटियों

 ने  ऐसे  केख
 की  स्थापना  को  न्यायसंगत  नहीं  ठहराया  ।

 पाद्य  पुस्तकों  तथा  सामान्य  rene .  क  सिए  रियायती  कर  ae  कामज़

 2999.  श्री  एदुआडों  फेलीरो :  क्या  उद्योंग  मंत्रो
 यह

 बतलाने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  फंडरेशन  आफ  इंडियन  पब्लिशसं  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध

 किया  है  कि  कागज  निर्माता  पाठ्य  पुस्तकों  तथा  सा मा  न्य  पुस्तकों  के  प्रकाशन  के  लिए  रियायति  दर  पर

 कागज  उपलब्ध  कराने  से  सम्बन्धों  आदेशों  को  कियान्वित  और

 यदि  हां,तो  प्रकाशकों कीਂ  शिकायतें किस  प्रकार  को '  है  और उन्हें  टूर  करने के  लि
 सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  AIH  :  और  :  प्रकाशकों  के  महासंघ ने
 सरकार  को  इस  आशब  का  एक  अभ्या  वेदन  दिया  था  कि  कागज  उद्योग  से  छपाई  के  सफेद  का गज  के

 उत्पादन  और  दर  पर  इस  को  पूर्ति  करने  सम्बन्धों  सरका रो
 नीति  का  अनुपालन  करने  के  लिए

 कट्ठा  जाना
 महासंघ  ने  शिकायत  की  है  कि  कागज  उद्योग  ने  सरकार

 से
 यह  मान  लेने  के  लिए

 पहले  को  है  कि  छपाई  के  सफेद  कागज  का  उत्पादन  दायित्व  कम  कर  fear  जाय  यद्यपि

 सरकार ने  यह  प्रस्ताव स्वी  कार
 नहीं  किया

 है
 फिर  भी

 कागज  उत्पादकोंने  छपाई  के  सफेद  कागज  के

 रियायतों  दर  पर  वास्तविक  संभरण में  अब  बाधा  पैदा  करना  शुरु  RCfen  सम्भरण  अनियमित और

 अनिश्चित  हो  गया है
 ।  महासंघ  ने  सरका  रसे  अनुरोध  किया

 है  कि  इस  बात  का  सुनिश्चय

 करे  कि  कागज  उत्पादक  सरकार  के  रियायती  ez  पर  कागज  को  सप्लाई  करने
 सम्बन्धी

 निर्णयों

 का

 पालन  करते

 जसाकि  कागज  एवं  arear  1974  में  कल्पनाਂ  को  गएँ  सरका र  का  छपाई

 के  सकद  का  मज  का  उत्पा दन  कम  करने  का  कोई  विचा  र  नहीं  मिलों  के  काय  facqreg दन  पर  ध्यान  रखा

 जाता  है  तथा  उत्पादन  में  गिरावट  अथवा  सम्भरण  में  विलम्ब  होने  के  मामलों  पर  सम्बन्धित  मिलों  के

 साथ  अलग  से  विचार  किया  जाता  है  ।

 Places  for  setting  up  of  industries  for  the  Development  of  North  Bihar

 3000.  Shri  Mrityunjay  Prasad:  Will  the  Minister
 of  Industry  be  pleased

 to  state:

 (a)  the  names  of  the  places  where  Government  propose  to  set  up  industries

 for  the  proper  development  of  North  Bikar  and  the  names  of  industries

 proposed  to  be  set  up  there  and  whether  talks
 have

 been  held  with  the  Gov-
 ernment  of  Bihar  in  this  regard;  and

 (b)  if  90,  the  detatls  thereof  and  the  mature  of  assistance  to
 be  given  to

 the  Government  of  Bihar?

 The  Minister  of
 Industry  (Shei  George  Fernandes}:  (2)  It  is  proposed  to

 set  up  Rural  Industries  Projects  im  all  the  districts  of  North  Bihar  within  a

 year.  The  districts  of  North  Bihar  which  are  not  yet  covered  by  Rural
 Industries  Projects,  but  are  no  ptoposed  to  be  covered  as  earby  as.  possibly
 are  Chapra,  Gopalganj,  Saharsa  Siwan,  Vashali,  Sitamarhi,  Begusarat.
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 Identification  of  industries  and  of  places  where  they  would  be  set  up  would  be

 these  seven  districts.

 done  after  the  State  Government  complete  the  tecdhno-economic  surveys  of

 (b)  Details  are  yet  to  be  worked  out.

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  परीक्षा  ं  में  शामिल  विभिन्न  विषयों  का  महत्व

 3001.  डा०  रामजी  सिंह  :  क्या 18.0  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 इवारा  ली  जाने  वाली  विभिन्‍न  प्रतियोगिता  परोक्षाओं  विशेषकर  भारतोय  प्रशसनिक  भारतीय

 पुलिस  सेवा  तथा  अन्य  अखिल  भारतीय  सेवाओं  की  परोक्षाओं  में  शामिल  किये  गये  राजनीति

 तथा  धमंशास्त्र  जेसे  प्रमुख  विषयों  को  क्या  महत्व  दिया  गया

 गह  मंत्रलंप  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  भारतोय  प्रशासन  सेवा  आदि

 जिसके  दवारा  WIA  प्रशसन  सेवा  भारतोय  पुलिस  सेवा  और  विभिन्‍न  केन्द्रीय  सेवाओं  के  समूह
 ‘gq  में  भर्ती  को  जाती  के  ऐच्छिक  विषयों की  सूची  Hata  area’  तथा  राजनीति  च ए

 शामिल  है  अखिल  भारती य  तथा  केन्द्रोय  सेवाओं  में  भर्ती  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली

 जाने  वालो
 किसो  भो  परोक्षा  में  ‘ < ay

 को  एक  विधय  के  रुप  में  शामिल  नहीं  किया  गया
 है

 ।

 एक  अन्य  अखिल  भा  रतोय  वन  सेवा  में  भर्ती  संप्रलोक  सेवा  आयोग  दवारा  जाने

 बालो  एक  अलग  वधिक  श्रति  योगिता  परीक्षा  दूवा रा  को  जाती  है  ।  इस  परोक्षा  में  प्रवेश  के  लिए  निर्धारित

 भल  शैक्षिक  निम्नलिखित  विधियों  अर्थात्‌  वनस्पति
 रसायन

 भौतिक  शास्त्र  तथा  जीव  विज्ञान  में  से  कम  से  कम  एक  fara  लेकर  स्नातक  की  feat  अथवा

 किसी  मान्यता  प्राप्त  भारतीय  विश्वविद्यालय  की  कृषि  अथवा  इंजोनियरी
 में  स्नातक.की  डिग्री  है  ।

 1  ४4६
 इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  उत  परीक्षा  की  योजना  में  शास्त्र  राजनोति  विज्ञान” और “धम ਂ और  जेसे

 विषयों  को  शामिल  किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 Legislation  Re-Right  of  People  to  Peaceful  and  Non-Violent  Protest

 3002.  Dr.  Ramji  Singh:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  still  resolved  to  fulfil  the  assurances  given
 in  the  election  manifesto  about  the  right  of  the  people  to  peaceful  and  non-

 violent  protest;

 (b)  if  so,  whether  peaceful  and  non-violent  protest  includes  gherao  also;

 (c)  if  so,  in  what  form  and  if  not,  whether  Government  propose  to  enact

 any  legislation  against  it;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  hold  talks  with  the  representatives
 of  various  political  parties,  workers  and  other  trade  organisations  to  evolve  a

 code  of  conduct  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  S.  Patil)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Gherao  is  not  a  term  defined  under  law.  Where  gherao  is  accom-

 panied  by  confinement,  restraint,  intimidation  or  other  similar  action,  it

 Would  fall  within  the  scope  of  the  panel  provisions  of  law.  Without  examining
 what  a  particular  gherao  involves,  it  cannot  be  said  that  it  is  a  method  of

 peaceful  or  non-violent  protest.
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 (८)  &  (09:  So  far  as  Labour  is  concerned,  the  Tripartite  Committee.  on

 Comprehensive  Industrial  Relations  Law  and  the  Composition  of  Indian
 Labour  Conference  had  discussed  issues  relating  ‘to  unfair  practices.  ‘The

 question  whether,  in  the  light  of  the  various  views  contained  | 6  the  report  of
 the  said  Tripartite  Committee,  unfair  practices  should  be  listed  in  a  com-

 prehensive  legislation  to  be  undertaken  on  Industrial  Relations  is  under
 examination  of  Ministry  of  Labour.  As  regards,  political  parties,  Government
 does  not  consider  any  consultation  necessary.

 हुयकरघा  कपड़े  क  लिए  fasra  छुट  योजना  क  अन्तगंत  प्रतिपुति

 3003.  श्री  के०  Yo  राजन  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  AS  बताने  को  कृपा  क  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  शुरू  को  गई  हथक  रघा  कपड़े  को  20  प्रतिशत  fara  छूट  योजना

 में  से  10  प्रतिशत  की  छूट  सरकार  सम्बद्ध  राज्यों  को  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई

 यदि  तो  क्या  केरल  सरकार  ने  उक्त  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  छूट  के  अंश  के  रुप
 में

 उसे  मिलने  वालो  छूट  के  लिए  175,74,450.73  रुपये  दिए  जाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरका र  से  अनुरोध

 किया  और

 यदि  हां,तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  का  निणंय  क्या है
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  हों  ।

 हां  arg  सरकार  को  भुगतान  को  जाने  वालो  विशेष  छूट  को  सही-सही  राशि  के

 िक श्षकड़  17,57,445.73  रु०  है  ।

 रिज  बैक  आफ  इंडिया  दवारा  राज्य  सरकार  के  खाते  में  जमा  करने  के  लिये  कुल  राशि

 जारो  करने  को  मंजूरो  दे  दो  गई  है  ।

 aat  करडा  सिलों  को  पोलिएस्टर  फिलामेंट  धागे  का  प्रयोग  रोकने  के  बार  में  फेडरशन  आफ

 इंडियन  are  face  वीविंग  इन्डस्ट्री  की  मांग

 3005.  श्री  Fo  मालनना  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  फेडरेशन  आफ  इंडियन  are  सिल्क  वोविंग  इंडस्ट्रो  (Tho  आई०.ए०  एस०  डब्लू०

 ने  मांगको  है  कि  लघु  ‘are  सिल्क  बुनाई  एककों  को  बड़े  क्षेत्र  को  सुतो  कपड़ा  सिलों  के  मुकाबले

 भसमान  प्रतियोगिता  से  बचाने  के  लिए  सुती  कपड़ा  मिलों  को  पोलिएस्टेर  फिलामेंट  धागा  प्रयोग

 करने  से  रोका  जाये  ;

 क्या  az  सिल्क  क्षत्र  के  लगभग  1.  25  लाख  अधिकृत  करघों  में  से  लगभग  40,000

 करघे  कृत्रिम  रेशों  के  मूल्यों  में  बुद्धि  तया  बड़े  गृहों  को  सूतो  कपड़ा  मिलों  को  ओर

 और से  बढ़तो  हुई  प्रतियोगिता  के  कारण  बेकार  हो  गए  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  लघु  ‘are  faen’  एककों  को  बड़े  क्षेत्र  को  मिलों  को  प्रतियोगिता

 के
 विरुदूध  संरक्षण

 प्रदान  करने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्री
 :  हां  ।

 और  इत  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिलता  कि  कृत्लिमः  रेशे  के  अधिक

 तथा  सुती  मिल  क्षेत्र  में  बड़े  एक  कों
 से  बढ़ती  हुई  स्पर्धा  के  कारण  a faarez  रेशे

 के
 अनेक  स करघ  बेकार
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 हीं  गए  ।  वास्तविक  sartiaat at afer UH को  after  रेशें  के
 ater  की  जनुमति  देशी  कमी

 कौ
 पूरा  करने

 केलिए  दो  गई  है  लथा  ऐंस  करने से  वास्तव  में  पिछले एक  महीने  कें  दौं  रा  ने  रेंशे को  कीमतो ंमें  गिरा वट

 आई  है  ।  चूंकि  आयात  के  लिए  अनुबंधित  पोलिएस्टर  फिलाभेट  यानों  अन्नी  तक  नहीं  आया  अतः

 past  नकली  रेशा
 वालें  क्षेत्र  के  साथ  बड़े  सुती  मिल  क्षेत्र  ay  स्पर्धा  का  प्रश्न

 अभी
 तक  सामनेਂ  नहीं

 आगा  है  ।  जैसे  ही  एसो  स्थिति पैदा  होने  को  संभावना  दिखाई  देगी  तभी  नकली  रेशम क्षेत्र  के  हितों
 की  रक्षा के  उपायों  पर  विचार  किया  t

 Theft  of  Shah  Commission  Documents

 3006.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  documents  of  Shah  Commission  were
 stolen  in  the  train  while  they  were  being  taken  to  Delhi;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  some  Government  officers  and  political
 persons  have  a  hand in  the  theft  of  these  documents;  and

 whether  Government  propose  to  conduct  an  inquiry  into  this  matter

 through  C.B.I.?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  S.  D.  Patil)  :

 (a)  to  (c):  Two  Cyclostyled  sets  of  instructions  of  the  Shah  Commission  of

 Inquiry  and  Notifications  of  the  Terms  of  Reference  of  the  Commission  and
 One  identity  card,  alongwith  personal  belongings  of  the  two  Offficers  of  the
 Commission  who  were  travelling  from  New  Delhi  to  Cuttak  by  Kalinga
 Express  Train  were  stolen  on  15-9-1977.  None  of  the  documents  is  important.
 A  case  of  theft  has  been  registered  at

 Bilaspur  Police
 Station  in  Madhya

 Pradesh  and is  under  investigation.

 कोयला  क्षत्र  की  कोयला-खान  क  उप-क्षेत्र  प्रबन्धक  दारा  धन  का  दर्विनियोग

 3007.  श्री  कचरूलाल  हेमराज  जन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  1

 क्या  पश्चिम  कोयला  क्षेत्र की  अंडर  कोयला  खान की
 AT  1974-75  और  1975-76

 की  लेखा  परीक्षा  रिपोर्टों  में  यह  उल्लेख  है  कि  उपक्षेत्र  प्रबन्ध  ने  लाखों  रुपए  के  धन  का  दूर्विनियोग

 किया  है  ;  और

 (@)  क्या  सरकार  उक्त  लेखा  परोंक्षा  प्रतिवेदनों  कौ  जांच  करेगी  और  सम्बध्द  अधिकारी

 के  चरित्र के  बारे  में  छात  बीन  कर  गी  तथा  सरका  री  कोयला खानों  को  वित्तीय  हानि  से  बचाने  के  लिए

 कायवाही  करेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री
 पी०  cera)  :  (#)  :  आन्तरिक  लेखा  परीक्षा  विभाग

 ने
 उमरेर

 उपक्षेत्र
 में  स्थानीय  खरी

 द
 और  कम्पनी  की  माड़ियों  के

 pine

 बारे  में  कुछ  अनियमितताएं  पाई

 seer  sats
 द्  व्यक्ति  दोषी  पाएं पी  पाए  wom SUN  NEE  w  नके  खिलाफ  कम्पनी

 विश्तृत  जांच
 की

 जो  रही  है  और
 यदि

 सम्बद्ध
 el  आवश्यक  कारवाई  कीं  जाएगी  ।
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 1899  (1%) )  उत्तर —

 site
 CHACHA

 हास
 क

 ands  मुल्य  Wafer
 क

 सिए  rye e

 3008. भी  वसन्त  ate:

 थी  मर ख  सिह

 भी  a arr  सिह

 क्या  उद्यौग  मती  यह  बताने  की  कृपा  कि

 और  राजस्थान  सरका
 र

 ने  उनके  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया  है  किं
 कृषि

 ara  sara  हाल  ही  में  घोषित  किए  गए  रुई  के  255:  रुपए  प्रति  समथन

 मूल्य  को  बढ़ा  कर  418  रुपए  प्रतिक्विटल  कर  दिया  जाये  ;.

 यदि
 तो  प्रत्येक राज्य  दवारा  at  गई  मांगे  को  ब्यौरा  क्या  और  इस प्रस्ताव  पर

 फरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 (t)  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  feat  गया  है  अथवी  किये  जाने  वाला  है
 ?

 उद्योग  मंत्री
 जाज

 !  नहीं  ।

 और  (7)  ॥  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्रीमति  गांधी  स  वतन  पान  वाल  अधिकारी

 3009.  श्री  अनन्त  दवे  :  क्या  गह  मंत्रो  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  ' कि  यह  आशंका  है  कि  wage  प्रधान  मंत्रो  के  जिनमें  आसुचना

 अधिका  लोक  प्रचारक  और  इसी  प्रकार  के  लोग  सम्मिलित  हैँ  ;
 जनता

 सरकार को

 fan  करने  के  लिए  श्रीमति  गांधो  से  वेतन  पार्ने  वा  ले  केन्द्रीय  क्त  संगठन  अन्तगढ्ने  एकत्र  हो

 गय  हैं  ;  और

 ase

 यदि  तो  sa  पर  सर्कार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं
 ret

 इस  fear  में  कय  कदम  sort

 है
 ?  i

 गह  मंत्री  (tt  चरण  :  और  (@)  :  सरकार ने  इस  विषय  में  प्रेस  में  एक  fone

 देखी
 थी

 ।
 परन्तु  सरकार  के  पास  इस  पर

 अन्य  सुचता  नहीं  है  ।

 हिमाचल  dee  कीਂ  रोहट  तहुतोल  की  tiafad  जनजाति  HLT  के
 सम्बन्ध

 #

 अम्यावदन

 3010.  श्री  रामानन्द  तिवारी  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्त  मान  सरकाःर  को  हिमा चल  प्रदेश  को  रोहरू  वहसोल  विशेषकर  दादरा-कवा र  को

 सुचित  जनजाति  क्षेत्र  घोषित  करने
 के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुय  हं  ;  और

 यदि  gi,  तो  उन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार
 है

 और  इस  क्षेत्र  का

 अनुसुचित  जनजाति  क्षेत्र  घोषित
 करने  में  और  विलम्ब

 के  क्या
 कारण  हे  ?

 गह  मंत्री  चरण  fag) :  ) aa  (@) :  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  किन्तु  चूंकि

 तहसील में  अनुसुचित  जनजातियों की  जनसंख्या  कुल  जनसंख्या  62,910  में  से  केवल  306 है

 इसे  अनुसुचित  क्षत्र  के  रूप  में  घोषित  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 जया धि  Answers  Agrahayana  16,  1899  (Saka)

 एएए
 लोक  सभा  के  चुनाव  क  दौरान  राज्य  मंत्री  दवारा  भारतीय  निगंम  की

 कारਂ  का  उपयोग  किया  जाना

 3011.  श्री  समर  गुह  :  कया  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कर्पा  करेंगे  कि  क्या  तत्कालोन  राज्य

 मंत्री  ने  लोक  सभा  के  चुनाव  के  लिये  भारतीय  सी  मेंट  जो  कि  एक  सरकारों  उपक्रम  की

 कार  का  उपयोग  किया  था  और  कमं  चा  रियो ंको  अपना  चुनाव  अभियान  चलाने  के  लिये

 दिया  था  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  फरवरी  और  1977  के  दौरान  उद्योग  मंत्रालय

 में  भूतपूव  राज्य  मंत्रो  श्रो  बो०  पो०  मौय  के  कार्यालय  ने  सीमेंट  निगम  से  एक  कार  को  मांग  भेजो  थी  ।

 fara ने  अपनी  कारों  में  से  एक  कार  इस  कड़ो  हिदायत  के  साथ  भेजो  थी  कि  कार  प्रयोग  केवल

 दिल्‍ली  के  लिए  ही  किया  जाए  और  इसका  प्रयोग  चुनाव  कार्यों  के  लिए  न  किया  जाये  लाग-बुक  के

 अनुसार  का
 र

 का  प्रयोग  दि ए न लो में  हो  किया  गया  था  ।  भूतपूर्व  राज्य  मंत्रो  द्वारा  का र  का  प्रयोग  फरवरी ,
 1977

 में  पुरे
 17  दिन  तथा  आंशिक रूप  में  6  दिन  और  माच  ,  1977  में  पूरे  2  दिन  तथा  आंशिक

 शप में में  16.0  दिनों तक  किया  गया  था  कार  1977  मेंਂ  2266  किलोमोटर और  1977

 में  1786  किलोमीटर  चलीं  थी  ।  निगम  के  नियमों  के  मुताबिक  निगम  ने  कुल  दूरो  के  लिए  भूगतान

 करने हेतु  5,143.  55  रुपए को  राशि का  एक  बिल प्रस्तुत किया  था  भूतपूर्व  राज्य  मंत्री  ने  16

 1977  को  इस  बिल  का  कुल  नगद  भुगतान  कर  दिया  था  ।  चुनाव  अभियान  में  कार्य  करने  के

 लिए  किसी  भी  कमंचारोी  या  निगम  पर  कोई  दबाब  नहीं  डाला  गया  था  ।

 Union  by
 Employees

 of  Landing  Craft  Tanker

 3012.  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Shipping
 and  Transport  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  employees  of  Landing  Craft  Tanker  Kahalgoan,  Farakka

 tc.  have  formed  an  Inland  Water  Transport  Workers  Union;

 (b)  whether  the  Union  is  registered  and  have  applied  for  recognition;

 an

 (c)  if  so,  the  action  Government  propose  to  take  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  Charge  of  the  Ministry  of  Shipping  and  Trans-

 port  (Shri  Chand  Ram):  (a)  As  far  as  known  to  the  G  overnment,  there  is

 no  Union  named  Inland  Water  Transport  Workers  Union  at  Colgong

 (Kahalgoan)  or  Karagola.

 (b)  &  (c):  Does  not  arise.

 कपड़ा  मिलों  को  रुई  को  सांग  राज्य  सहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  पूरी  करने  से
 सरकार  की  हानि

 3013.  श्रोमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  मंत्री  4g  बताने
 को  करेंगे  fa

 क्या  विभिन्न  कपड़ा  मिलों  की  रुई  सम्बन्धी  मांग  राज-सहायता
 प्राप्त

 मूल्यों  पर  पूरी
 करने

 कारण  सरकार  को  भारी  हानि  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इसकी  वजह  से  सरकार ने  रुई  का  आयात
 स्थगित  करने

 का  निणंय  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 92



 1977

 उद्योग  मंत्री  जाजें  ।  और  :  भारतीय कपास  निगम  को  1976-77

 में  देशी  fara  के  fazara  मूल्यों  के  अनुरूप  मूल्यों  पर  आयातित  कपास  की  बिक्री  करने  का  इस  शत

 पर  निर्दोश  दिया  गया  था  कि  एसो  बिक्री  पर  तंटागंत  लागंत  की  तुलना  में  20  प्रतिशत  से  अधिक  की

 हानि  नहीं  होनी  निगम  को  हुई  ठीक  ठीक  हानि  अथवा  सरकारद्वारा  दो  जाने  वाली  राज्य

 सहयता  की  सही  राशि  का  पता  आयातित  कपास  की  बिक्री  जो  अभी  चल  रहो  पूरी  हो  जाने  के  बाद

 ही  ज्ञात  हो  सकेगी  ।

 और  :  भारतोय  कपास  निगम  ने  केवल  11.  61  लाख  गांठों  का  आयात  करने  के

 लिए  हो  ठेका  लिया  था  सरकार  ने  इससे  अधिक  के  आयात  की  अनुमति  अभी  तक  नहीं

 दी  है  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  का  दर्ण  मिलों  के  संचालन  मं  सक्षम  होना

 3014.  चित्त  बस  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  पटसन  निगम
 ने

 यहं  विचा
 र

 व्यक्त  किया  है
 कि

 वह  रुग्ण  मिलों का  संचालन

 करने  में  सक्षम

 यदि  तो  उन  जूट  मिलों  का  प्रबन्ध  भारतीय  पटसन  निगम  को
 न  सोंपने के  क्या

 कारण  जो  रु  हो  गई  हें  ;  और

 क्या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  बांगलादेश  और  थाइलैण्ड  से  अपरिष्कृत  जूट  आयात

 करने  की  मंजूरी  मांगीं  है
 और  इस  बारे  में  सरकार

 का
 क्या  दृष्टिकोण  है

 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  कानून  के  उपबंधों के  अनुसा र  घोषित
 सं

 मिलों  की  सुची  में  कोई  जूट
 मिल  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 भारतीय  जूट  fara  को  उपभोक्ता  मिलों  की  निश्चित  मांगों
 के  आधार  पर  उपलब्ध  स्रोतों

 से  कच्चे  जूट  का  आयात  करने  के  लिये  प्राधिकृत  किया  war  है  |

 अमरीका स  रुई  का  आयात

 3015.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यों  अमरीकी  रुई  निर्यातकों  तथा  भारत  के  कपड़ा  क्रेताओं  के  बीच  आयातित  ई

 की  किस्म के  बारे में  विवाद  पदा हो हो  गया  है  ;

 क्या  भारतीय  रुई  निगम  इस  बारे  में  उनके  बीच  समझौता  कराने  में  असफल  रहा  है  ;

 भारतीय  रुई  निगम  ने  मात्रा  में  ऐसी  रुई  खरोदी  जो  घटिया  किस्म  की  पायी

 तथा  कितनी  ए  सी  रुई  आयात  की  जानी है  जिसके  बारे  में  ठेका  किया  गया  है  ;  और

 area  रुई  निगम
 ने  इस

 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  योजना  बनाई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  c ATTA  ¢  से  एक  विवरण  संलग्न है
 ।
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 भारतीय  .  रूई  निगम  दारा  .  अमरीकी  की  sar  की  3.7  लाख  गाठों  में से  केवल

 58,285  गाठों
 बार

 में  घटिया  किस्म  रूई  में  विवाद  है  ।  की  गई  रूई

 की  समग्र  मात्रा  का  लदान  पहले  ही  कियां  ज़ा  चुका  है  जिसमें  से  24,715  गाठों के  बार  में

 अनापति  प्राप्त  की  जानी  है  ।  भारतीय  रूई  निगम ने  समस्या  का  carers  निकालने क ेके  लिए

 निम्नलिखित  अभ्यपाय  किया  है
 :-

 (1)  जहाज  से  माल  भजने  वालों  और  faa  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बठक  आयोजित

 कि  जिसके  फलस्वरूप  9,972  गांठों  के  छः  मामलों  को  शान्तिपु्वंक  निपटा  लिया  गया  2

 (2)  गुणवत्ता  भत्ते  के  58  मामले  पहले  से  ही  ईस्ट  इण्डिण  काटन  एशोसियेशन  के

 की  शर्तों  के  अन  सार  निणेय  में  पड़े  है  ।

 (3)  सम्बन्धित  जहाज  से  माल  भेजने  वाल  अमरीकी  व्यापारियों  तथा  संबू  क्त  राज्य

 के  कषि  विभाग  के  घ  तिनिधियों  और  अन्तर्राष्टीश्र  रुई  परिषद  तथा  रुई  निर्यात  करने  वाले  संगठनों

 के  प्रतिनिधियों  की  बेठक  निगम  द्वारा  8  और  11  1977  को  इस  जद्दृश्य  से  आयोजित

 की  गई  थी  संयु  कत  राज्य  का  कृषि  विभाग  मामले
 में  हस्तक्षेप  करके  जहाज़  से  माल  भेजने

 चाले  व्यापारियों  पर  समुचित  हल  निकालने  की  आवश्यकता
 के  सम्बन्ध  में  जोर  डाल  सके  ।

 (4)  संप्क्त  राज्य  अमेरिका  के  ate  विभाग  a  ने  भारतीय  रूई  निगम

 के  साथ  14-  11-77  को  एक  बैठक ली  थी  तब  यह  गया  था  कि  गुणवत्ता  भत्ते

 की  मात्रा  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  मध्यस्थ  अभिकरण  दारा  सर्वेक्षण  fear  जाना  चहिए

 तांकि  आगे  कार्यवाही  की  जा  सके  |  तदनुसार  ईस्ट  gfocat  काटन  एसोसियेशन  के  पास  गुणवत्ता

 के  बारे  में  मध्ण्स्थ  निर्णय  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  जिसमें  जहाज  से  माल  भेजने  वालों  और

 भारतीय  मिलों  दोनों  के  हो  प्रतिनिधि  मौजूद  है  ।

 प्राइस  फार  काटन  Aeਂ  स  प्रकाशित  समाचार

 3016.  श्री  बचत  साठे  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  सरका
 र  का  ध्यान  9  1977

 के
 ATT  हेराल्ड

 के  हायर
 प्राइस

 फार

 काटन  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उसमें  की  मांगों
 के

 fafara  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  e ATH  :  से  (  tT)
 1977

 के
 नेशनल  हेराल्ड

 में
 प्रकाशित

 हायर  aTga  फार  काटन  सोट”*.ना मंत्रा ना  मक
 FATT  र  में  वाणिज्य  मंत्री  को  श्री  देव  राव  संसद  सदस्य

 द्वारा  सम्बोधित  a  धि  गये  क  छ  सुझावों  का  उत्लेख  feet  गया  है  ।  अन्य  .  बातों  के  साथ  साथ

 aaa =  का  सम्बन्ध  4  किस्म की
 रुई

 के  500/-  रुपये  प्रतिक्विन्टल  के  समथंन  मुल्य  के

 qaqa  मूत्य  के  स्तर  को  बढ़ाया  भारतीय  रूई  निगम  की  भूमिका  और  संचालन  के  विस्तार  तथा

 दवारा  रुई  के  स्टाक
 को

 रोक  रखने  पर  लगाये  गय
 म

 प्रतिबंध  को  हटाये  जाने  से  है  ।
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 कृषि  मूल्य
 आयोग  की  आ  aTz  पर/समशे न  Wen  की  घोषणा  की  जाती  है  और  बाजार

 के  मूल्यो ंसे
 उक्ता  कोई  सम्बन्ध  नही  है  ।  aaa  मूल्यों ३  बाजार  के  yea  कहीं  अधिक  होते  हैं  ।

 मांग  और  सप्लाई  से  बाजार  के  मूल्यों  पर  प्रभाव  पड़ता  कितु  समथ  न  मूल्य  उत्पादकों  को  दिये  गधे

 उचित  तथा  sera  क़ी  लागत  के  arate  पर  निशिचत  किय  जात ेहै  ताकि  कपास  की  खती

 करने  वालों  के  हितों  को  बनाये  रखा  gh  भारतीय  रुई  निगभ  के  संचालन  का  विस्ता  र  करने के

 प्रश्न  पर  सरकार  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  विचार  repay  जा  रहा  हैः  Fg  रुई  निगम  सभी  राज्य  सरकारों  के

 खरीद  S4PQTZ  में  सक्तिययप  से  भाग  लेता  रहा  व्य।पा  रियों  दवा रा  रूई  के  स्टाक  को  रोक  पर

 लगाये  गये  प्रतिबंध  से  सम्बन्धित  प्रश्त  पर  भी  सरकार  दवारा  सक्रिय  रुप  से  विवार  किया  जा  रहा  है

 Helicopter  with  Military  Personnel  Abroad  Missing

 3017.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria:  Will  the  Minister  of  Defence  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  news  item  which  appeared
 in  the  Bharat  Timesਂ  dated  20th  August,  1977  according  to  which  a

 helicopter  with  four  military  personnel  abroad  is  missing  since  14th  August,
 1977;

 (b)  whether  any  enquiry  has  been  made  into  this  accident;  and

 (c)  if  so,  the  result  thereof?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  (a)  Yes,  Sir.  An  Alouette

 ‘hélicopter  launched  frem_  INS  SHAKTI  and  carrying  four  service  personnel
 ‘was  lost  in  the  sea  on  14th  August,  1977,

 (0)  and  (c):  A  Board  of  Enquiry  was  convened  and  its  findings  have

 established  that  the  helicopter  launched  from  INS  SHAKTI  at  1300  hrs  on

 14th  August,  1977,  could  not,  on  its  return  leg,  locate  the  ship;  and  when  it  ran
 out  of  fuel,  it  ditched  in  the  sea  at:about  1530  hrs.

 Price  of  Tractors  etc.

 3018.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Industry be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  considerable

 rise  in  prices  of  tractors  cultivator  harrow,  trolley  etc.  during  the

 last  five  years;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  ‘by  ‘Government  to  reduce  the  prices  thereof  and

 ‘the  extent  to
 which  prices  thereof  have  been  reduced?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  Yes,  Sir.  There

 has  been  a  general  increase  in  the  prices  of  all  commodities  including  agri-
 cost  of  raw cultural  tractors  and  its  implements,  due  to  increase  in  the

 materials,  Components  and  over-head  charges  and  also  on  account  of

 inflationary  conditions  Prevailing
 in  the  country  during  the  last  few  years.

 (b)  .Government.is  keeping  a  price  surveillance  on  three  models  of  tractors
 are  considered  as  ‘price’  leadets  horse  power  ranges,

 to  contain  the  prices  of
 tractors

 at
 reasonable

 levels.  Prices  have  now  almost
 stabilised.
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 Supply  of  Power  for  Irrigation

 3019.  Shri  Arjun  Singh  Bhadcria:  Will  the  Minister  of  Energy  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  supply  increased  quantity  of  electri-

 city  of  irrigation  purpose  in  the  rural  areas;  and

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran);  (a)  &  (b):  It  is  the

 policy  of  this  Government  to  ensure  high  priority  in  matters  of  supply  of

 electricity  for  irrigation  purposes  in  rural  areas.  In  the  guidelines  issued  by
 the  Central  Government  to  the  State  Governments  in  May/June  1974  for

 power  supply  to  the  various  sectors  in  the  case  of  power  shortage,  agricultural

 pumping  is  included  in  Group  I  of  essential  consumers.  A  copy  of  the  guide-
 lines  issued  by  the  Government  is  given  in  Annexure.

 STATEMENT

 CHECK  LIST  OF  CONSUMERS  IN  ORDER  OF  PRIORITY

 A.  Essential  Consumers.

 Group  I

 1  Hospitals.

 Water-works  and  drainage.

 3  Communication  facilities  (Post  &  Telegraphs,  All  India  Radio,

 Police  Wireless  units  etc.).

 Urban  transportation.

 Railways.

 Civil  Aerodromes,  ports  &  harbours.

 Defence  purposes  and  Defence  production.

 Dairies.

 Research  establishments  oriented  to  defence  and  development.

 10  Fertilizer.

 11  Agriculture  pumping  especially  in  drought  areas.

 12  Food  processing  and  preserving  industries.

 13  Newspaper  and  other  essential  printing  presses.

 14  Civil  defence.

 15  Meteorological  observatories.

 16  Transport  workshops.

 17  Pharmaceutical  &  drug  manufacturing  industries.

 18  Industries  depending  on  agriculture  produce  of  seasonal  nature  (e.g.

 sugarcance  crushing).

 19  Export  oriented  industries  Limited  to  production  for  export.
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 Group  II  Inputs  to  power  and  Energy  Sector

 Coal  mining  and  coal  washeries

 Oil  refining

 Iron  and  Steel  industry,  excluding  mini  steel  plants

 Cement  Industry

 Explosives

 Industrial  gases

 Aluminium  industry

 Power  supply  for  construction  of  power  projects

 Continuous  Process  Industries

 1  Metallurgical  industries  ferro-malganese,  ferro-chrome,  ferro
 silicon,  copper,  zincs,  etc.)

 2  Synthetic  fibres

 3  Paper

 4  Glass

 5  Heavy  chemicals

 ther  Consumers

 1  Domestic  lighting  and  heating

 Commercial  establishments  like  shops,  offices  restaurants,  hotels,  etc

 3  Entertainment  centres  (cinemas,  music-halls  etc.)

 4  Lighting  of  streets

 5  Industries  other  than  those  listed  under  A  &  B_  above,  including
 small  scale  industries

 Non-essential  consumers

 1  Commercial  advertising  1.6.  decorative  and  display  illumination.

 2  Decorative  illumination  for  marriages  and  other  functions,  in  parks and  public  places.

 3  Conspicuous  consumption  as  for  residential  air-conditioners  etc

 बज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनसंधान  परिषद  म  द  निक  सज री  पर  काम  करन  वाल  कमचारी

 3020.  श्री  क०  रामम्ति  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि

 समस्त  भारत  में  वज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  में  सनिक  मजूरी  पर  कितने

 कमेंचारियों  काम  कर  रहे  ह  ;

 वे  उस  संगठन  में  कब  से  काम  कर  रहे  ह  ;  और

 (7)  कण
 वेज्ञानिक

 तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  कमंचारियों  तथा  दनिक  मजूरी

 पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों के  उन्हें  स्थायी  क  रने  संबंधी  कोई  नियम  है  ?
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 iin

 प्रधान
 मंत्री

 मोरारजी  द  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 माननीय  सदस्य  महोदय  को  जल्दी  ही  प्रेषित  कर  दी  जायेगी

 वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  एस०  आई०  के  कंचा  frat

 कमंचा  भारत  सरकार  द्वारा  समय  समम  पर  अपने  कमंचाररियों  की

 कतफरमेशन  के  संबंध  में  प्रसारित  आदेश  और  नियम  लागू  होते  हैँ  ।

 देनिक  रोज़गार  पर  काय
 रत  मजदूर  कर्म

 चा
 रियों  के  लिये  कनफरमेशन  का  कोई  नियम  सी

 ०  एस  ०

 भाई०  आ'र०  में  नहीं है  |

 कलकता  फ्त्न  न्यास  क  उप  मुख्य  यांत्रिकी  इंजीनियर  द्वारा  18  लाख  रुपय  क  दाव  का

 स्वीकार  किया  जाना

 3021.  श्री  सुशील  कुमार  धारा  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  यह  सच  है  कि  हल्दिया  स्थित  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  उप  मूख्य  यव  न्त्रिकी  इंजीनियर

 tard  Ns  अथवा  faut  उच्च  अधिकारी  की  अनुर्भात  अथवा  मंजूरी  प्राप्त  किए  बिना  ही  पत्र  जारी

 करके  1.5  प्रतिशत  प्रति  माह  की  दर  के  आधार  पर  से  एकपक्षी य  मुल्य-वृद्धि  स्वीकार  करके

 एक  fast  के  BT-SHSTL  18  लाख  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  का  दावा  करने  की  अनूमति  दी

 थी  और  उस  दावे  को  स्वीकार  कर  लिया

 va  रोजगारों  के  लिए  क्या  नियम  और  प्रक्रियाएं  निर्धारित  की  गई  और

 अगर  नियमों  का  उल्लंघन और  कदाचार  किया  गया  तो  दोषी  अधिकारियों  के  faez

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 नौवहन  ate  परिजहुत  ava
 में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद  :  नहीं  ॥

 (a)  ठेकेदारों  द्वाराडिए  गए  वृद्धिकेदाव  संविदा  की  शर्तों
 के

 अधीन  जांच  करने  पर  यादि  cally

 पाए  जाते हँ  तो  निर्णय  के  लिए  सक्षम  प्राधिकरण  के  समक्ष  रखे  जाते  हूँ  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सेंसस  हिन्दुस्तान  लोवर  लिसिटेड  द्वारा  साबुनों  का  उत्पादन

 3022.  श्री  पी०  क  ०  कोडियान  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  छपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  जैसे  घड़ी  कम्पनियां  मुनाफाखोरी  के  उद्देश्य  से
 aqa-

 समय  qe  ठी०  एंफ०  एम०  को  विभिन्‍त  मात्रा  का  प्रयोग  करते  हुए  लोकप्रिय  साबुन  बना  रहो  हैं  $

 (q)  क्या  ऐसी  गड़बड़ी  इसलिये  संभव  है  कि  नहाने  का  साबुन  बताने  वाली  कम्पनियों  को

 आई०  एस०  आई०  के  चिन्ह  के  साथ  एक  tee  के  अनुसरण  की  जरूरत  नहीं  और

 at  गडबड़
 यदि  हां

 wut ह  इस  प्रकार  की  henry  के  विरूद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
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 eee

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  से  :  यह  सच  है  कि  विन  ब्रांडों  के  क

 में  कुल  चर्बी  की  मात्रा  समान  नहीं  भारतीय  मानक  संस्थान  के  मानकों  में  कुल
 चर्बी  का  न्यूनतंम  प्रतिशत  निर्धारित  किया  गया  है  ।  किन्तु  चंकी  भारतीय  भानक  संह्थान  को  प्रमाणी+
 करण  योजना  ऐच्छिक  इन  विशिष्टियों  के  अनुरूप  उत्पादन  न  करने के  लिए  कोई

 कार्यवाही नहीं  की  जा  सकती  ।

 भारतीय  उद्योग

 3023.  श्री  que  विक्रम :
 शी  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :

 पा  उद्योग  मंत्री  oe  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  यह  त्तच है  कि
 भारतीय

 वैगन  उद्योग
 ने  अन्य  देशों  में  अनेक  ठेकों  को  खो  दिया है  ;

 क्या  इत  उद्योग
 >

 विदेशी  मंडियों  में  अपने  सभो  उत्पादी ंके  लिए  भूगतान
 पर  वित्तीय

 त

 की  मांग

 यदि हां  /  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  feat  गया  ह

 उद्योग  मंत्री  जाज  )  भारत  से  वगनों  का  नियाँत  प्रोजेक्ट्स

 एण्ड  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  (Mofo  के  जरिए  किया  जाता  जो  भारतीय

 राज्य  व्यापार  निगम  की  एक  सहायक  कम्पनी  पी०  ई०  शी ०  विदेशों  में  वंगनों के  लिए  कुछ

 ठेके  प्राप्त  नहीं  कर  सका  क्योंकि  कुछ
 विकासशील

 देशों  की  उदार  ऋण  शर्ते  काफी  अधिक  आकर्षक

 थी  ।  जिन  मामलों  विदेशी  रेलवे  को  ऋण  देना  होता  उन  मामलों में  पी  ०  ई० सी० सी  ०  facia

 संस्थाओं  से  aria  करता है  ।  भारतीय  वित्तीय  संस्थाएं  आमतौर  8  से  10  बष  तक  की  अवधि के

 लिए  और  विशेष  मामलों  में  12  वर्षों  तक  स्पष्ट ऋण  देती  @.l  भारतीय  वित्तीय
 संस्थाएं

 क्रयादश

 पुरा  करने  में  ad  की  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  के  लिए  आमतौर  पर  ऋण  नहीं  देती  और  न  वे

 भीड़ा-ब्यय  के
 लिए

 ऋण  देती ह  ‘|  भारतोथ  fads  संस्थाएं  tad  दवारा  दी  जाने  वाली

 अन्तर्राष्ट्रीय  बेंक  गारंटी  के  लिए  भी  आग्रह  करती  है  ।

 Maat  सोनिया  गांधी  की  और  उनका  भारत  ठहरना

 3024.  श्रो  कंवर  लाल  गप्ता  :  क्या गह  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंग  2

 (#)  क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि
 श्री  राजीव  गांधी  को  पत्नी  श्रीमति  सोनिया  गांधी

 ने  अपने  आप  को  इटली  का  नागरिक  घोषित  फिया  है  ;

 कोई  विदेशी  भारत  में  कितने  समब  तक  रहू  सकता  है

 क्या  श्रीमति  सोनिण  गांधी  ने  भारत  में  ठहरने  की  अनुभ्रति  मांगी  थी

 fe  हो  तो  कितने  समय  तक  के  लिय  और  सरकार  का  क्य  उत्तर  और

 (

 )  सरकार  ने  उनके  faaay  भारत  में  अधिक॑  अवधि  तक  ठहरने  के  लिए  sar  कार्यवाई  की  ?

 ह
 मंत्रालय

 a  राज्य  संतरी  एस०
 डी०

 :
 जी

 श्रोबान
 ।

 ा  TAIT:  विदेशियों  को  भारत  में  तब  तक  रहने  की  अनुमति  दी  जाती
 है

 जब  तक  उनको

 सतत  उपस्थिति  की  आवश्ण्कता  प्रमाणित  होतो है  वद्ध  एक  एक  वर्ष  के  आधार  पर  TaATT

 की  जाती  है  ।
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 से  (=)  :
 श्रीमति  सोनिया:गांधी

 को  आ  रम्भ  में  13  1969  तक  भारत  में  ठहरने

 के  लिए  अनुमति  दो  गयी  थी
 ।

 बाद् में  उनके  ठहरने की  अवधि  स्थानीय  प्रारधिक्रारीयो ंने  13

 1971  तक  बढा दो
 थी  |  उसके  बाद  व्यावधोन  जबकि  उनके  ठहरने  की  अवधि  1977  में

 नियमित  की
 गयी  थी  और  उन्हें  13  अप्रैल  ,1978  तक  रत  में  हरने  को  अनुमति  दी  गयी  है  ।

 Surrender  by  Dacoits  and  their  Rehabilitation

 3025.  Shri  Keshavrao  Dhondge:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  dacoits  of  Chambal  Valley  and  other  places  who  had
 surrendered  before  Acharya  Vinoba  Bhave  and  Shri  Jayaprakash  Narayan;
 and

 (b)  whether  Central  Government  propose  to  take  up  the  scheme  of

 rehabilitating  them  and  if  so,  when?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  S.  D.  Patil)  :

 (a)  19  dacoits  surrendered  before  Acharya  Vinoba  Bhave  and  488  dacoits  of
 Chambal  and  Bundelkhand  r

 Narayan.  egions

 surrendered  before  Shri  Jayaprakash

 (b)  Central  Government  have  no  proposal  to  take  up  any  scheme  of

 rehabilitating  the  surrendered  dacoits.  However,  the  concerned  State  Govern-

 ments  have  undertaken  measures  such  as  distribution  of  food  grains,  cash

 grants,  allotment  of  land,  financial  assistance  to  allottees  of  land,  scholarships
 for  their  children,  and

 employment
 for  their  dependents.

 Memorandum  about  Management  of  Guru  Gobind  Singh  Sahib  Gurudwara

 3026.  Shri  Keshavrao  Dhondge:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  memorandum  has_  been  submitted  in  regard  to  the

 management  of  the  Guru  Gobind  Singh  Sahib  Gurudwara,  Nanded,  Maha-

 and
 rashtra,  by  the  representatives  of  the  Sikh  Samaj  to  the  Central  Government;

 Government  thereon?
 (b)  if  so,  the  demand  made  by  them  and  the  action  taken  by  the  Central

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  S.  D.  Patil)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  demands  relate  to  reconstitution  of  the  Gurudwara  Board  and

 service  matters  of  its  employees.  The  memorandum  has  been  forwarded  to

 the  Government  of  Maharashtra,  who  exercise  jurisdiction  in  this  matter.

 Calling  Back  Scientists

 3027.  Shri  K
 eshavrao  Dhondge  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleas-

 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have  made:  efforts  to  call  back  the  World

 renowned  great  scientists,  Dr.  Khurana  and  Dr.  Jayant  Narlikar  to  the  country;

 and

 (b)  if  so,  whether  they  have  agreed?
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 ns

 The
 Prine’

 ascertained  from  Scientifi
 (Stiri  Mordrfi

 :  (a)  (b):  Information  is  00
 c  agetic  ies  and  the  Hon’bie  will  be

 inform of  the  position  in  duie  course.

 Refurid’  of  Stcurity  of  Rs.  6'  crores  td’  Coca’  ण  Bottling  Companies  by
 Coca  Cola

 to  state:

 3028.  Shri  Daya: Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased

 (a)  the  action  being  taken  by  Government  for  ensuring  that  the  seCurity
 deposit  of  Rs.  6  crores  deposited  by  the  retailers  for  empty  coca  cola  bottles
 is  refunded  to  them:  and

 (b)  whether  the  same  company  has  introduced  other  cold  drinks  and  is
 now  asking  for  fresh  security  deposits  for  empty  bottles?

 The  Minister  of  Industry  (Shri.  George  Fernandes):  (a)  Proposals  made

 by  the  Coca  Cola  Export  Corporation  for  the  re-purchase  of  empty  Coca  Cola
 and  Fanta  bottles  for  export  is  under  consideration  of  the  Government.

 (b)  The  Coca  Cola  Export  Corporation  has  not  been  given  approval  for
 the  manufacture  of  any  new  beverages.  However,  some  of  the  Indian  bottling

 The companies  have  recently  introduced  new  beverages  in  the  market,

 question  of  payment.  of  security  deposit  for  bottles  is  a  commercia]  transaction:
 to  be  settled  by  mutual  agreement  between  the  bottling  companies  and  the.
 Tetailers.

 Present  Position  of  Aryabhatt  in  Orbit.

 3029.  Shri  Keshayrao  Dhondge  ;

 Shri  Vayalar  Ravi  :

 Will  the  Minister  of  Space  be  pleased  to  state:

 (a)  the  present  position  of  Aryabhatt  in  the  orbit;

 (b)  the  details  of  the  new  Scheme  formulated  for  launching  a  new

 Satellite  in  the  space;

 (c)  the  expenditure  to  be  incurred  thereon;  and

 (d)  the  advantages  accrued  to  the  country  in  the  scientific  and  other  fields

 with  the  launching  of  Aryabhatt  and  the  expenditure  incurred  by  the  country
 thereon?

 which  has The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  (a)  Aryabhata,

 completed  approximately  14,000  rounds  of  the  earth,  is  presently  spinning  at

 the  rate  of  24  revolutions  per  minute.

 (b)  The  second  satellite  called  Satellite  for  Earth  Observations  (SEO)  will

 carry  application  technology  payloads  which  will  be  of  relevance  to  the

 development  of  the  country.  The  main  ‘purpose  of  this  satellite  will  be

 photography  and  remote  sensing  of  gross  features  of  the  Indian  land  mass,

 monitoring  of  metorological  data  and  generally  to  collect  information  related
 to  water  resources,  forestry,  regional  geology,  hydrology,  snow  cover,  large  scale

 vegetation  mapping  etc.

 (c)  The.  totaf‘estitnated  expenditure  on:  the  second  satellite  is  of  the  order

 of:  Rs:  650.0  lakhs.
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 (d).  The  success
 infra-stru¢ture  and  in

 fyl  launching  of  Aryabhata  has  established  the  basic
 di

 is  now  possible  to  des
 genous  capability  in  satellite  technology  with  which  it
 ign  and  fabricate  application  technology  satellites.  ,

 The

 lakhs:
 expenditure  ingurred  on  the  Space  Segment  of  Aryabhata  is  Rs,  367

 Applications  for  new  Industrial  Licences

 3030.  Shri
 Yuvraj:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  during  the  tenure  of  Janata  Party  Government  applications h  ave  been  received for  new  industrial  licences  and  if  so,  the  number  thereof
 and  the  number  of  applications  out  of  them  disposed  of;

 (b)  whether  during  the  teaure  of  previous  Congress  Government  licences
 were  also  granted  to  the  persons  whose  applications  were  not  in  order  and  if

 this  regard;  and
 so,  the  number  thereof  and  the  action  taken  by  the  present  Government  in

 (c)  the  ratio  between  the  new  pending  and  disposed  of  applications  during
 the  current  year  of  the  tenure  of  Janta  Government?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a2)  During  the  period
 from  1-4-77  to  30-11-77,  a  total  number  of  307  applications  for  setting  up
 new  undertakings  have  been  received  of  which  112  have  already  been  disposed
 0

 (b)  No  such  case  has  come  to  notice.

 (c)  59%  of  the  licensing  applications  for:  the  establishment  of  new

 undertakings,  due  for  disposal  on  1-12-77,  have  already  been  disposed  of.
 The  remaining  applications  are  at  various  stages  of  consideration  and  every
 effort  is  being  made  to  clear  the  pending  applications  as  expeditiously  as

 possible.

 Disparity  in  Production  Cost!  and  Sale  Price  of  Industrial  Production  vis-a-vis

 Agricultural  Production

 3031.  Dr.  Laxminarayan:  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Industry  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  great  disparity  in  the  production  cost  and  sale

 price  of  industrial  products  vis-a-vis  agricultural  products;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  industrialists  earn  more  than  50  per

 cent  profit  on  their  industrial  production:  and

 (c)  the  measures  being  taken  to  control  it?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (a)  It  is  not  possible
 to  make  any  direct  comparison  between  cost  of  production  and  sale  price  of
 industrial  products  and  those.  of  agricultural  products.  However,  in  so  far  as

 relative  prices  in  recent  years  are  concerned,  the  terms  of  trade  moved  in  favour

 of  agricultural  products.  during  1973-74  and  1974-75  consequent  on  the  sharp
 Subsequently,  there  was  a  reversal  of rise  in  their  prices  in  these  two  years.

 this  trend  and  the  terms  of  trade  moved  in  favour  of  manufacturers  during
 1975-76.  and  1976-77.  Inthe  first:  seven  months  of  1977-78,  however,  there.
 has  been  some  improvement  in  the  terms  of  trade,  in  favour  of  agriculture.
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 (0)  &  (c):  In  those  areas  where  prices  are  or  where  Government
 determines  prices  of  the  products  only  a  reasonable  return  on  capital  employed
 in  the  enterprise  is  permitted.  In  other  cases,  profitability  varies  from  one
 unit  to  another  and  also  from  year  to  year.  In  general,  however,  according
 to  the  analysis  of  Balance  Sheets  conducted  by  the  R.B.I.  rates  of  profitability
 on  sales  has  varied  from  to  in  respect  of  different  industries,  over
 the  last  decade,

 विश्व
 बक  को  सहायता  से  र  शम  उत्पादन  चड़  सुधार  लाने  हेतु  एक  ea  परियोजना  आरम्भ  करन

 क  लिए  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  लना

 3032.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  विश्व  बेक  को  सहा  यता  से  रेशम  उत्पादन  में  सुधार  लाने  हेतु  एक

 एक  वुह्त्‌ े  परियोजना  आरम्भ  करने  के  लिये  कंन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  मांगी  है  ;  और

 को  बारे में  ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्या  विश्व  बैक  ने  इस  परियोजना  को

 स्वोकार  कर  लिपा  है  और  रेशम  धागे  के  उत्पादन  की  प्रक्रिया  का  आधुनिकीकरण  करने  के

 बारे  में  sata  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  जी  हां

 परियोजना  के  बारे  में  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 आबंटन  लाख

 कुल
 अनुदान

 1.  सरकारो  सिल्क-फार्मों  को  स्थापन  192  60 192  .  60.  कुछ  नहीं

 2  अनाज  इकट्ठा  करने  के  भण्डा रों  को  स्थापना  2281.70  कुछ  नहीं  2281  70

 3  विस्तार  और  प्रशिक्षण  .  2925.90  कुछ  नहीं  2925  90

 457  70 4.  आधुनिक  क् कोय  के  बाजारों  को  स्थापना  कुछ  नहीं  '

 5.  3523 रोलों  में  सुधार  तथा  री  ल-शेड़ों  को  स्थापना  कुछ  नहीं  3523. 80  80

 6.  सिल्क  विपणन  बोर्डों  को  स्थापना  140.00  1281.00  1421.  00

 a  nd  en  eS  eed  एं

 योग  5997.90  4804.80  10802.70

 विश्व  बैक
 से  सहायता  के  लिए  सिफारिश  करने  से  ot  सरका

 र
 कर्नाटक  सरकार  को  परियोजना  पर

 विचार  कर  रही

 स्लाटर  मार्डानिंग  प्रणाली  का  प्रयोग

 3033.  श्री  रोतलाल  प्रसादਂ  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  वेतन  वृद्धि  को  निष्फल  करने  के  लिए  राष्ट्रोयकृत  कोयला  क्षेत्र  को

 प्रतिवर्ष  100  करोड़  रुपये  को  राशि  को  राज  सहायता  देती  है  ;  और

 क्या  स्लाटर  माईनिंग  बड़े  पैमाने  पर  जारो  नहीं  हैं  और  ऐसी  स्लाटर  माइनिंग  प्रणाली
 विशेषकर  उत्पादन  एवं  सुरक्षा  पखवाड़े  मनाने  के  समय  अपना यो  गयी  ?
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 ऊर्जा  मंत्री  i)  पी०
 Ua za)

 :  (#7)  केन्द्र  सरका  राष्ट्रोयकृत कोयला  क्षेत्र  को  आ  qs  सही  यता
 नहीं  दे  रहो  कोल  इंडिया  लि०  को  ऋण  के  रूप  में  यया  अपेक्षित  पोजना गत  सहायता  दो

 जातो है  जो  sa18  ज  सहित  वापस  लो  जातों है  ।

 जी  नहीं  ॥

 Sinking  of  Fuel  Oil  Tank  under  in  Badarpur  Thermal  Power
 Project

 73034.  Shri  R.L.P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  foundation  of  the  fuel  oil  tank  of  the  fourth  unit  under
 construction  in  Badarpur  Thermal  Power  Project  sank  on  5th  October,  1977
 when  it  was  tested  by  filling  the  water  resulting  in  loss  worth  Rs.  2  lakhs;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  the  matter?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (a)  &  (b)  :  Cracks  in
 the  brick-masonry  foundation  walls  were  observed  when  one  of  the  fuel  oil
 tanks  was  subjected  to  hydraulic  tests.  These  cracks  have  been  rectified  by
 the  Project  authorities  at  a  cost  of  about  Rs.  3,000.

 कोयल  की  खपत  क  बार  में  इंधन  नीति  समिति  की  सिफारिश

 3035.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्याईंधन  नीति  समिति  ने  वर्ष  1972  में  सिफारिश  को  थो  कि  कोयला  भारत  में  उर्जा  का

 मूल  स्रोत  होता  परन्तु  इसके  बावजूद  भो  खपत  का  स्तर  गत  पांच  वर्षों  में  प्रतिवर्व  7  प्रतिशत

 से  अधिक  नहीं  बढ़ा

 क्या  इससे  गत  पांच  वर्षों  में  qq  व्यवस्था  में  गतिरोध  झलकता  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  कोई  कायं  वाहो  करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री
 पी०  :  ईंधन  नोति  समिति

 ने  यह  अनुशंसा  को
 है

 कि
 अगले  कुछ

 दशकों  के  लिए  देश  में  कोयले  को  ऊर्जा  का  साधन  माना  जाए  और  देश  की  ऊर्जा  नीति  इस

 मूल  आधार  को  मानकर  बनाई  जाए  ।

 जैसा  कि  नोचे  दिया  गया  1973-74  से  कोथले  का  उपभोग  बढ़  गया  है

 प्रतिशत  वृद्ध
 ES  NS  णा

 1973-74  77.74  मिलियन  ca

 1974-75  86.15  मिलियन  टन  10.8

 1975-76  92.86  मिलियन  टन  7.8

 1976-77  के  99.60  मिलियन  टन  7.2

 वृद्धि  दर  स्पष्ट  हो  7%  से  अधिक है

 व  :  प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 लिखित
 उत्तर

 फेखोध  मौद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  कमंचा  रियों  को  नियमित  करना

 3037.  श्री  एस०  आर०  हि. रड डी  क्या गृह  मंत्रो  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे

 कि  :

 Berra  ओदूपीगिक  सुरक्षा  बने  में  तदय॑  रुप  में  असिस्टेंट  कमांडेंट्स  एच०  एस०

 क्यू०  के  पदों  पर  एक  व्र  से  afrrs  सनय  से  काम  कर  रहे
 अधिका  रोयों

 को  संख्या  कितनी  है  ;  और

 उक्त  faqarat  की  नियमित  केरते  के  वारे  में
 स

 रका
 र

 का  कया  काय  वाही  करने
 wu  का  विचा  र

 गुह  मंत्रालय  राज्य  सत्री  एस०  डी०  :  (3)

 सहायक  कमाण्डर  101

 निरीक्षक  141

 प्रधान  सुरक्षा  सुरक्षा  गाडॉ  के  बारे  में  अद्यतन  आँकड़े  मुख्यालय  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।  आंकड़े

 फील्ड  पूनिटों  /aara  मुख्यालवों  से  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  ।  प्राप्त  होने  पर  वे  प्रस्तुत  कर  दिये  जायेगें  |

 सुरक्षा  गाड  -  wer

 इन  नियुक्तियों  को  नियमित  करने  के  लिए  कार्यवाई  को  जा  रही  है  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सरक्षा  बल  के  अधिकारी  तथा  जवान

 3038.  श्री  एस०  आर०  TEA  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केत्द्रीय  HEATH  सुरक्षा  बल  के  उत  अघ  तथा  जजानों  के  कया  नाम
 हैं  जो

 दिल्‍ली

 में  पांच  वर्ष  से  अधिक  अवधि  तक  सेवारत  रह  चुके  हैँ  ;

 क्या  सरशार  का  विचार  बारो-बारो  से  उनके  तबादले  करने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  नोति  क्या  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  (%) )

 अधिकारो  10

 जवान  77

 और  :  जी  4  अधिक  रियों  तया  26  जवानों  को  छोडकर  जो  केन्द्रीय  औद्यौगिक

 सुरक्षा  बल  कौ  बिना  वर्दी  के  पदों  के  है  ।

 बेज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  क  c etre i fa  बम्बई  कपड़ा  अनस धान  सं  गठन  द्वारा
 निधियों  का  दुरुपयोग

 3039.  Sto  कुमार  पण्डित  :  क्यो  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  नियेत्व्रणाधीन  बम्बई  कपड़ा
 सं  धान  faa  केन्द्रीय  सरका  से  अनुदान  मिल  रहा  द्वारा  सावं  जनिक  धन  राशियों  के  दुरूपयोग
 और

 उसमें  व्या  प्त  कुप्रबन्ध  के
 बा

 रे  में  शिका यते  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्या  इंस  संस्थान  द्वारा  किसो  प्रहार  को  अनुसंधान  गतिविधियों  अथवा  वैज्ञानिक  जानकारों

 प्रौद्योगिकी  की  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ;
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 (7)  क्या  asta  और  अन्य  प्रवर  कर्म  चारो  उपरोक्त  क  a  कांयंकर  T  तथा  प्रशा  सन  में

 x

 )  क्या  सरका
 र

 ने  उपरो  क्त  संस्थान  के  प्रशा  सकी  य  खर्चों  तथा  गतिविधियों  की  जांच  है  ;

 ~  (=
 गय

 )  यदि  तो  इसका  पुनगंठन  करने  तथा  कर्मियों  को  दुर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 प्रधान  मंत्री  (at  सोरारजी  देसाई  *
 बम्बई  कपड़ा  अनुसंधान संगठन  को  वैज्ञानिक

 एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  अनुदान-सहायता  के  लिये  मान्यता
 प्रदान

 की
 गई  लेकिन  यह  सी  ०एस०आई०आ र०  के  नियंत्रणाधं/न  नहीं  है  ।

 और  :  मामले  पर  गौर  किया  जा  रहा  है  और  माननीय
 सदस्य  महोदय

 को  थोड़े  समय  बाद  स्थिति  से  अवगत  करा  दिया  जायेगा  |

 wey  सहायताथं  राज्यों  द्वारा  हथकरघा  के  लिए  तदनरूप  योगदान

 3040.  Sto  बसन्त  कुमार  पंडित  :

 श्री  गोविन्द  रास  सिरी  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 केन्द्र  सरकार  हथकरघा  विकास  योजनाओं  के  लिए  राज्यों  सहायता  देते  समय

 अधिकतया  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  तदनुरूप  योगदा
 न

 पर  जोर  देती  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  अनुरोध  किया  है  कि  तदनरूप  योगदान  पर  जोर  न  दिया

 और

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध '  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 उद्योग  मंत्री  STH  :  )  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  जिन  चार  सहकारी  योजनाओं

 में  से
 ती

 न  योजनाओं  में  राज्य  सरकार  से  बराबर  को  राशि  मिली  है  उनके  नाम
 ये

 (1)  निष्वुय  प्राथमिंक  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  को  पुनरुज्जीवित  करने  तथा  नई

 समितियों  बनाने  के  लिये  शेयर  पूंजो  की  सहयता  |

 (2)  हथकरघा  बुनकरों  को  शोष॑स्थ  सहकारों  समितियों के  लिये  शेयर  पूंजी  की  सहायता  ;

 (3)  राज्य  हथकरघा  विकास
 निगमों  के

 लिये
 शेयर  पूंजी

 की  सहायता  |

 हां  ।

 मामला  विचाराधोन  है  |

 चन्द सन्दल क  साइन्टिफिक  इस्ट मन्द |. उ म्  आरगनाईजशन  द्वोरा  आरम्भ  की  गई  VaAIRANT

 3041.  श्री  भगत  राम  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गततीन  वर्षो  में  सेन्ट्रल  साइंटिफिक  इंस्टू
 मैंट

 आ  रगेनाइजेशन
 दा  रा  कितनी  नई  परियोजनाएं

 और  छोटी  )  आ  रम्भ को  गई  थो  और  उनमें  से
 कितनी  पूरी  हुई थो  और

 कितने  समय  में  और  उद्योग

 द्वारा  उनमें से  कितनी  परियोजनाएं  आ  रम्भ  को  गई  थो  और  परियोजना  के  लिए  कितनी  राशि  प्राप्त

 और  उस  पर  कितनी  राशि  खचं  हुई  ;  और
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 प्रशासन  द्वारा  कितनो  सेवा  और  रख  रखाव  केन्द्र  चलाएं  जा  रहे  हैं  Taare  वर्षो  में  इन

 केन्द्रों  से  प्राप्त  तथा  इन  पर  खरच  राशि  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  कन्द्रोय  वैज्ञानिक  उपकरण  संगठन  ०एस०आई०

 )  चण्डो  गढ़  ने  सुचित  किया  है  कि  वषं  1974-75,  1975-76  और  1976-77  के  दौरान  संगठन
 ने  70  अपने  अधोन  लो  थो  ।  जिनमें  से  32  परियोजनाएं  पुरी  की  जा  चुकी  है  और  38

 पूर  काय  जारो है  |  प्रक्रियाएं  एक  से  तोन  वर्ष  को  अवधि के  अंतगंत  पूरी  की  गई  थी  ।

 उद्योगों  को  दो  गई  प्रक्रियाएं  और  उनसे  अर्जित  को  गई  धन  राशि  को  सुचना  अभो  उपलब्ध  नहीं

 है  और  माननोय  सदस्य  महोदय  को  थोड़े  समय  में  हो  भेज  दो  जायंगी  |

 परियोजतावार  खर्चे  का  विवरण  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  परियोजना  वार  लेखे  नहीं  रखे  जाते  |

 सो०  एस०  आई०  आर०  द्वारा  आठ  सेवा  और
 रखरखाव  केन्द्र  चलाये  जा  रहे  है  समय

 x
 सुचना  उपलब्ध  न  होने  क  कारण  आदरणोय  सदस्य  महोदय  कों  केर  ai  at  आय  और  खच के  विवरण

 शोधन  हो  सुचित  कर  दिये  जायेंगे  |

 अमृतसर  दूरदर्शन  कन्द  का  स्थानान्तरण

 3042.  श्री  भगत  राम  :  क्या  सूचना और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  कृपा  करेंगे  fH:

 सरकार  ने  अमुतसर  दूरदशंन  केन्द्र  समय  नई  दिल्लो  में  को  अमृतसर

 स्थानान्तरित  करने  का  faa  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण है  ;  और

 इसे  जलत्धर  स्थानान्तरित  न  करने  के  क्या  कारण  है  जहां  दूरदर्शन  के  लिए  भवन  लगभग
 ws उन् were तेथ्र।रहो  चुका  2  त।कि  अतिरिक्त  खचं  से  बचा  जा  सके  तथा  धर  में  बने  भवन  पर  हुए  भारी  खच

 का  उपयोग  किया  जा  सके  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  नहीं  जलन्धर  केन्द्र  के

 तयारहों  जाने  पर  इसको  जलन्धर में  स्थानान्तरित  करने  का  इरादा  अमृतसर  का  वतंमान

 दूरदशंन  ढांचा  तब  जलन्धर  का  रिले  केन्द्र  होगा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जलन्धर के  स्टूडिओ  अभो  तक  स्थापित  नहीं  हुए है  ।  जलन्धर  व्द्र  के  1978-79  में

 चालूहों  जाने  को  उम्मोद  है  ।  अमृतसर  केन्द्र
 को  गतिविधियां  तब  दिल्‍ली  से  जलन्धर  में  स्थानान्तरित

 हो  जायेंगो  ।

 Pension  to  Freedom  Fighters

 3043.  Shri  Arjun  Singh  Bhadorig  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  State-wise  number  of  distressed  families  of  freedom  fighters  of

 the  first  freedom  struggle  of  India  whom  the  Central  Government  have  been

 giving  pension  since  1957;  and

 (0)  whether  Tatya  family  in  Uttar  Pradesh
 has

 also  been  getting  Govern-

 ment  pension  since  1957?
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 ‘Fhe  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home
 (a)  15  descendents  of  those  who  had.  taken  part

 Affairs  (Shri  S.  D.  Patil) :
 in  the  1857  struggle  from

 granted  pension.

 Uttar  Pradesh,  two  from  Madhya  Pradesh  and  one  from  Delhi  have  been

 (b)  Yes,  Sir.  Three  descendents  of  Tat  ya  Tope  in
 Uttar

 Pradesh  have
 been  sanctioned  pension  since  1959.

 करल  क  अधिकतम  शिक्षित  बरोजगार  व्यक्तियों  वा  ले  क्षेत्रों  में  saan  की  स्थापना

 कै चै 3044.  शी  जाज  सथ्य्‌ प  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  faaTz  उन  क्षत्रों  में  जहां  शिक्षित  बेरोगार  व्यक्तियों  की  संख्या

 afaanag  सावंजनीक  क्षेत्र  के  अधीन  उद्योगों  की  स्थापना  करने  का  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार के  पास  केरल  में  सार्वजनिक  क्षेक के  अधीन  नए  उद्योग  स्थापित
 करने  की  कोई  योजनायें  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  सरकार  के  महत्वपूर्ण  उद्देश्यों  में  से  एक  महत्वपूर्ण

 उद्देश्य  औद्योगिकीकरण  के  माध्यम  से  रोजगार  के  अधिकाधिक  अवसर  पैदा  करना  है  जिससे  शिक्षित

 बेरोजगारों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।  सरकारी  ata  में  उद्योगों  की  स्थायना  करने  से  इस  प्रकार  के

 रोजगार  के  अवसर  बढ़ेंगे  ।

 1978-83  के  लिए  रोलिंग  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  केरल  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  सरकारी  aa  में  नये  उद्योग  स्थापित  करने  के  प्रावधान  शामिल

 किय  जायेंगे  |

 केरल  के  पश्चिमी  ate  के  साथ  साथ  पहाडी

 3045.  श्री  जाज  मथ्य  कय  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  केरल  में  पश्चिमी  घाट  के  साथ  एक  TETS|-AHAT  बनाने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो
 केन्द्रीय

 सरकार  का  विचार  इस  हेतु  राज्य  को  कया  सहायता  देने
 का

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद
 :  -  जी  नहीं  ।

 यह  सड़क  बनने  पर  राज्य  सड़क  होगी  और  राज्य  सरकार के  क्रिया  कलापों  के  अन्तमंत  आती  है  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 गांवों क  विकास  पर प्रदि  गांव  व्यय

 3046.  श्री  रामानन्द  aah  aT
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सभी  पंचवर्षीय

 ग्रोजनाओं  में  योजना-वा र  तथा  गांवों  के  विकास  पर  प्रति  गांव  कितना  व्यय  हुआ  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  सभी  योजना  परिव्ययों  को  इस  प्रकार  वर्गीकृत  करना

 नहीं  है  कि  उनसे
 विशे  रूप

 से'ग्रांमिण  क्षेत्रों  की
 लाभ

 प्राप्त  हो  रहा  हैया  शहरी  क्षेत्रों  को  ।  इस  लिए  यह

 अनुमान  लगाना  aqua  नहीं हैं  कि
 पिछले  योजना  व्यय  का  भाग  ara  हुआ  हैं  ।  खेद  है

 है  कि  गांवों  पर  प्रति  व्यक्ति  विकास  का  राज्य-वार  अथका  अखिल  भारतीय  आधार  पर  साधक

 अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 1.08



 7  1977  लिखित  उत्तर

 Pramas  and  Featgye  Plays  Broadcast  over  A.IR.  during  Emergency

 3047.  Shri  Surendra  Bikram:  Will  the  Minister  of  Information  and
 Broagcasting  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  dramas  and  feature  plays  broadcast  over  the  All  India
 Radio  during  emergency  which  can  really  be  termed  as  master  pieces;

 (b)  the  names  of  persons  who  did  commendable  work  in  the  A.LR.

 during  emergency;

 (c)  the  ‘incentive  these  people  were  given  by  Government  for  this  work;
 an

 (d)  whether  there  has  been  any  practice  in  the  Ministry  of  providing
 incentives  to  the  people  doing  such  good  work?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani)  :.

 (a)  During  the  period  of  Emergency,  that  is,  from  June  1975  to  March
 1977,  A.I.R.  broadcast  about  8,000  plays  and  an  equal  number  of  features  in
 the  various  languages  in  which  programmes  were  put  out  over  the  AIR  net-
 work.  These  programmes  ranged  in  duration  from  5  minutes  to  60  minutes.

 Annual
 Awards.

 Out  of  these,  9  plays  and  7  features  were  given  Akashvani
 Two  programmes  were  awarded  International  Prizes  by  the  Asia-

 Pacific  Broadcasting  Union.  The  Awards  were  given  on  the  basis  of  excellence
 of  script  and  production.

 No  programmes  were  categorised  as  master  pieces.

 (b)  A  statement  containing  names  of  the  persons  who  won  the  Akashvani
 Award  in  1975  and  1976  and  also  the  Asia-Pacific  Broadcasting  Union  Prizes

 during  the  same  period  is  attached.  [Placed  in  Library,  See  No,  L.T.-

 1295/77}.

 (c)  The  only  incentive  that  is  given  to  these  people  is  the  Akashvani

 Awards  as  mentioned  in  the  statement  attached  to  (b)  above.

 (d)  Yes,  Sir.  The  Akashvani  Awards  are  an  annual  feature.

 Electrification  of  Adivasis  Areas  of  Madhya  Pradesh

 +3048.  Shri  Shyamlal  Dhurve:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  any  scheme  regarding  electrification  of

 backward  adivasi  areas;

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  to  electrify  the  rural  areas  of

 Mandla  (M.P.);  and

 (c)  if  so,  the  time  by  which  these  areas  are  likely  to  be  electrified  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (a)  The  Rural  Electri-

 on  soft  and  liberal  terms  to  the  State fication  Corporation  provides  loans

 Electricity  Board  for  electrification  of  backward  adivasi  areas.

 (b)  Two  schemes  for  rural  electrification  in  Mandla  District  have  been

 approved  by  the  Rural  Electrification  Corporation  for  a  loan  assistance  of

 Rs.  804  lakhs.  They  envisage  electrification  of  172  villages  and  energisation

 of  1700  pumpsets.  These  schemes  are  at  various  stages  of  implementation.
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 सएएजएएए एਂ
 In  addition,  nine  villages  will  be  electrified  under  Lift  Irrigation  Schemes
 during  the  current  year.

 (c)  Extension  of  electricit
 cultivators  and  consumers.

 y  will  depend  on  the  load  growth  generated  by

 ‘Walaa  गाइडिडਂ  उपकरण

 3049.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  रक्षा  मंत्री  जह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गाइडिडਂ  उपरणों  का  उपयोग  प्रारम्भ  होने  के  कारण  सैनिक  साज-सभान

 के  निर्माण  में  हुई  क्रांति  का  सरकार  को  पता

 यदि  हां,तो  क्या  हमारा  रक्षा  उत्पादन  ‘frp aT  गाइडिडਂ  उपकरणों  को  प्रयोग  करने  के

 सक्षम
 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शर  :  और  :  जी

 रक्षा  उत्पादन  क्षेत्र  इस  समय  कुछ  इष्टपक्षी  प्रक्षेपास्त्रों  tfee  aaTsca)  का  निर्माण

 कर  रहा  है  और  सेनाओं  की  भावी  आवश्यकता  पुरी  करने  के  लिए  अपने  को  सक्षम  बना  रहा  है  ।  इसका

 ब्यौरा  देना  लोकहित  में  नहीं  है

 इलेक्ट्रोन  माइक्रोस्कोप  का  डिजाइन  तेयार  करना  तथा  निर्माण  करना

 क 3050.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :
 क्या  इलेक्ट्रोनिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  इलेक्ट्रोन  का  डिजाईन  तैयार  करने  उसका  निर्माण  करने

 की  क्षमता  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  (2%  मोरारजी  :  तथा  :  दूसरी  अनेक  प्रयोग  शालाओ ंक  सहयोग

 से  चंडीगढ़  स्थित  केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  संगठन  एस०  आई०  में  एक  प्रोटोटाइप

 स्केनिंग  इलेक्ट्रोन  माइक्रोस्कोप  staging  किया  गया  है  ।  प्लिनी  के  केन्द्रीय  इलेक्ट्रोनिकी

 अनुसंधान  संस्थान  ने  स्केन  जनरेटर  तथा  विद्युत  आपूर्ति  सहित  उससे

 न्घ्त  सभो  प्रका'र  को  मदों  का  विकास  किया  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  संस्थान  ने

 इलेक्ट्रोन  गन  बनाने  में  योगदान  दिया  है  ,  नई  दिल्लो  स्थित  राष्ट्रीय  भौतिकी  प्रयोग  शाला  ०पी  ०

 ने  निर्वात  प्रणालियों  के  डिजाइन  बनाएं  जब  कि  इस  aa  का  डिजाइन  बनाने

 तथा  उसका  संयोजन  करने  सहित  प्रणालियों  के  तैशर  करने  और  इस  यूनिट  का संयोजन  करने  FT

 काम  चंडीगढ़  के  केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  संगठन  में  किया  गया  है  ।  लेंस  की  डिजाइन  तंग्रार  करने

 में  बनारस  हिन्दु  विश्वविद्यालय  जिनके  पास  परिष्कृत  किस्म  का  इलेक्ट्रोन  ऑप्टीकल  बेंच

 सहयोग  प्राप्त  हुआ  है
 ।  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  तथा  दिल्‍ली  के  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के

 वैज्ञाविकों  ने  परियोजना  के  परामशंदाता  के  रूप  में  काम  किया  है  1  प्रोटोटाइप  इलेक्ट्रॉन  qeneat  यंत्रों को

 ag  1977 के  अंत  तक  आम  प्रयोग  के  लिए  उपलब्ध  करा  feat  जाएगा  ।  इस  परियोजना  से  FIST  होने
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 नाला

 ले  स्केनिंग  इनेक्ट्रात  सूक्ष्म  दर्यी  के  उत्कादन  के  संबंध  में  प्रोदयोगिकी  का  विकास  करने  के

 लिए  केन्द्रिय  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  नामक  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  उपक्रम  का  उत्तरदायित्व  गण

 अनुसंधान  तथा  विकास  अंतिम  उत्पादन
 के

 अंतराल
 को  कम

 करने
 के  केन्द्रीय

 निक्स  लिमिटेड  ने  प्रारम्भ  से  ही  इत  परियोजना  के  साथ  अपने  अपको  सम्बद्ध  किया

 साबुन  तथा  असय  STARA  जत्तुओं  के  उसादत  में  बहुराष्ट्रीय  meriqat  gar  बड़े  व्यापार  गृहों के
 शयर  को  कम  करना

 3051.  af\o  क  ०  सालन्ता  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  ?

 क्या  साबुन  तथा  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  क  उत्पादन  में  बहुराष्ट्रीय  तथा  बड़े  व्यापार

 गहो ंके  शेयर को  कम  करने के  कोई  प्रस्ताव  सरकार  क  विचाराधीन  है  ताकि  छोटे  पमाने के

 क्षेत्र  में  एसी  वस्तुओं  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  मिल  सके  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :
 और

 :  सरकार की  नोति  लघ  उद्योग  क्षेत्र  में  और

 ग्रामीण  उद्योगों  में  यया  सम्भव  BHT  क  काम  आने  वाली  आम  खपत  उपभोक्ता  वस्तुओं  निरन्तर

 उत्पादन  का  इस  प्रका र  प्रोत्साहन  देने  को  रही  है  ताकि  अधिकाधिक  रोजगार  दिया  जा  सके  ।  1973  के

 औद्योगिक  लाइसेंस  नो  ति  संकल्प  में  बहुलांश  कम्पनियों  और  बड़ें  औद्योगिक  गृहों  को  केवल  उन

 को  जिनमें  उत्पादने  मात्र  fata  के  लिए  किया  जाता  उस  संकल्प  के

 परिशिष्ट  1  में  सचीबध्द न  किए  गए  उद्योगों  से  अलग  रखा  गया  छोटे  और  मज्लौलेਂ

 उद्यमियों की  विदेशी  बहुलांश  कम्पनियां  और बड़े  गृहों  के  मुकाबिले  अतिरिक्त  क्षमता  स्थापित

 करने  के  लिए प्राथमिकता दी  जाती  अधिक  खपत  वाली  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  में

 भागीदारी  क
 लिए

 समितियों  ओर-छोटे  तथा  मझौले  उद्यमियों  को
 प्रोत्साहन  दिया  जाता है  1

 सरकार का  उद्देश्य  इन  यो  जनाओं  को  निरन्तर  और दुढता  से  कार्यान्वयन  करना  है  ताकि  यथा  समय  साबुन

 और  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  विदेशी  adaig  कम्पनियों  और  बड़े  गृहों  के  अंश  को  कम

 किय  जा  at

 MITA  NAS  डास  लिय  और
 रीड

 डायअस्टਂ  को  विज्ञापनों  के  लिय  धनराशि

 3052.  श्री  समर गुह :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  $

 क्या  भारतीय  सीमेंट  निगम  ने  सय  ate  *रिड्सं  डाइजेस्टਂ  को  विज्ञापन  के  लिए  बडी  राशि

 दी ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है

 और  (@) उद्योग  मंत्री  जाजं॑  :  *  सोमेंट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  ने

 4,000  Bor Ry i  लागत
 पर

 एक
 विज्ञापन  रय  में  तथा  7,000

 रु०
 की  लागत पर  एक  दूसरा

 डाइजेस्ट  के  फरवरी  1977  के  संस्करण  अंक  में  के  लिये  दिया  था  +
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 fasa)  और  मयूर  के  बीच  a  ना  पर  सडक  पल

 3053.  श्री  Ly uAAzT  वशिष्ट

 शी  नवाब  fag  चौहान
 :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 कण  सरकार  को  संसद  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  में  हरियाना  तथा  उत्तर  प्रदेश  क

 प्रतिनिधियों  से  दिल्‍ली  और  मथूरा के  बीच  यमुना  नदी  पर  सड़क  पुल  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में

 अभ्यावेदन  मिले  >
 औ  और

 थरदि  तो  इस  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  से  प्रभा री  राज्य  मंत्री  चांद  और

 उल्लेख  पलवल  के  निकट  प्रस्तावित  ण्मूना  पुल  का  चूंकि  यह  राज्य  सड़क  पर  घड़ता  है  इससे

 हरियाणा  सरकार  संबंधित  है  ।  इस  पुल  के  बारें  में  यद्यपि  एसा  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  तथ।पि

 इसके  लिए  चौथी  योजना  में  1.00  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  की  सहमति  हुई  थी  ।
 परन्तु

 हरिगणा  सरकार  द्वारा  सुचित  नवीनतम  लागत  अनुमानों  की  राशि  187.  40  लाख  रुपय  हरियाणा

 सरकार  87.40  लाख  की  अधिकता  को  केष्द्रीय  सड़क  निधि  नियतन  से  वहन  करने  के  सहमत

 हो  गई  है
 ।  वास्तविक  निर्माण  अब  हरियणा  सरकार  के  हाथ  में  है  ।  हरियणा  और  उत्तर  प्रदेश

 की  और  के  पहुचमा्ग  क्रमशः  दौतों  सरकारों  की  केन्द्रीय  सड़क  निधि  निवतन  सहित  अपने  अपने

 संसाधनों  से  बनाने  हूँ  ।

 Excise  Duty  om  Reprints  of  Films

 3054.  Shri  Ugrasen:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  sale  of  films  has  declined  because  of  levy  of  excise  duty

 on  the  reprints  of  old  films;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  exempt  these  reprints  from

 excise  duty?

 The  Minister  of  Informatiom  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani)  :

 (a)  Government  have  no  definite  information,  in  this  regard.  However,

 it  is  possible  that  the  demand  for  positive  raw  stock  will  go  down  due  to  the

 recent  levy  on  prints  of  old  feature  films  cleared  after  12  months  from  their

 first  release  for  public  exhibition.

 (b)  Certain  representations  have  been  made  to  Government  to  exempt

 the  reprints  of  old  films  from  levy  of  excise  duty.  These  are  being  examined.

 Multinational  Industria}  Firms  of  Sweden  in  India  and  Commodities  being
 manufactured  by  them

 3055.  Shri  Ugrasen:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  multinational  industrial  firms  of  Sweden  in  India  and

 the  commodities  being  manufactured  by  them;  and

 (b)  whether  these  firms  have  now  entered  the  new  area  of  prodt  ction

 and  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes):  (2)  Statement-A  is

 attached.

 (b)  Statement-B  is  attached.
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 STATBMENT—I

 ms  -of  Sweden  in  India  and  commodities  ‘being
 Multinational

 Industrial  fir

 manuf  ac  eure fur  d  by
 टा, ं

 Name  of  the  firm

 A.  Johnson  &  Co.  (India)  AB,  Acting  as  agents  for  securing  orders

 Calcutta.  for  parent  company  for  supply  of

 stainless  steel  materials,  water

 turbine  components,  valves  etc

 Transport  by  air. Scandinavian  Airlines  System,
 ‘alcutta

 Manufacture  of  matches. Swedish  Match  Co.  Ltd.,

 Bombay.

 Asea  Electric  (India)  Pvt.  Ltd  Electrical  machinery,  apparatus,

 Bombay.  appliances  etc.

 Associated  Bearing  Co,  Ltd.,
 Manufacture

 of  metal
 product.

 Bombay

 Atlas  Copco  (India)  Pvt.  Ltd.,  Manufacture  of  machine  tools.

 Bombay.

 K.M.W.  Johnson  Ltd.,  -Cal-  Machinery  (other  than  transport  and’

 cutta.  electrical)  including  engineering

 workshops.

 Sandvik  Asia  Ltd.,  Poona-2.  Machinery  (other  than  and
 electrical)  ‘including  engineering.
 workshops.

 Retail  trade  in  commodities  other
 S.F.  India  Ltd.,  24,  Parganas.

 than  food  stuffs.

 10  Western  India  :  Matéh.  Co  Manufacture  of  matches.

 Ltd.,  Bombay.

 11  Ericsson  Telephone  Sales  Cer-  Importing  and  distribution  of  tele-

 poration  AB,  Calcutta,  pmmunication  accessories,  etc.

 (2  SKFKO  (India)  Bearing  Co.  Manufacture  of  metal  products

 Ltd.,  Bombay.

 Skandia  Insurance  Co:  Ltd.  Gbfiefa¥  Instrande.
 Calcutta.

 14  Vulcan  Laval  -Ltd.,  Bombay’  anciadaing
 *

 ‘dairy
 machinery  and  equipment,  trading

 and  commercial  activities,

 15  Kanthal  India
 Ltd.,  Calcutta.  Manufacture  of  steel  castings  and

 forgings.

 16  Manufacture  of  typewriters  and Facit  Asia  1106.  Madras.
 calc  Ule  tors.

 ES  eur  सटके  RL  नहपतसलटर  nee  me  noe
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 New  areas  of  production  in  which  swedish  companies  have  diversified,  covered

 by  letters  of  intent  and  industrial  licences  during  the  period  1975-77  (upto

 October,  1977).

 Name  and  address  of  the  ltem  of  manufacture,  capacity

 No.  applicant  &  location  of  and  type  of  LI/IL

 the  undertaking

 LETTERS  OF

 1976

 1  M/s.  WIMCO  LTD.,  BOMBAY  1.  Canned  meat  and  minced  meat  pro-

 (GOA,  DAMAN  &  DIU)  tonnes

 2.  By-products

 (a)  tonnes

 (b)  Blood/Bone/Meat  meals  (including

 pet  foods  and  tonnes

 (NEW  ARTICLE)

 के  1.  tonnes M/s.  WIM2O  LTD.,  BOMBAY

 (KOTA-RAJASTHAN)

 2.  By-products  :

 Di-calcium  tonnes.

 (NEW  ARTICLE  IN  A  SEPARATE

 UNDERTAKING)

 INDUSTRIAL  LICENCES

 1976

 1  M/s.  ATLAS  COPCQ  GNDIA)  A.  AQUA  RIGS  ई

 LTD.  BUMBAY  Nos.

 (POONA-MAHA  RASHTRA)  Rotation  nos.  ete.

 B.  MECHANISED  DRILLING  EQUIP-
 MENT

 nos.

 nos.  etc.

 (NEW  ARTICLE)

 Nn  ne

 1)4



 16  1899  लिखित  उत्तर

 रकत  कामिकों को  उपभोक्ता  वस्तुओं की  सप्लाई

 3056.  श्री  आर०  Ko  महालगी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  केंटीन  स्टोसं  विभाग  के  कमेचा  रियों  की  अनिश्तित  काल  के  लिये  हड़ताल

 के  कारण  गत  कछ  दिनों  से  समचे  देश  में  रक्षा  कार्मिकों  को  उपभोक्ता-वस्तओं  की  सप्लाई  पर  प्रभाव  पड़ा

 है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का.विचार  है  और  कब  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :
 और  (@)  कंटीन  स्टोर  डिपार्टमेंट  कर्मचारी संघ  की

 15  को  शुरू  हुई  हड़ताल  अब  समाप्त  हो  गई  है  ।  रक्षा  कार्मिकों  की  उपभोक्ता  वस्तुओं  की

 सप्लाई  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 उत्तरी  राज्यों  A  कानन  और  व्यवस्था

 3057.  श्रो  एड  आडों  फेलीरों  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मेघालय  तथा  मिजोरम  जसे
 त्तर  राज्यो ंमें कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बड़ी  तेजी  से  खराब  हो  रही  है  ।

 क्या  ag  स्थिति  इनमें  से  कुछ  राज्यो ंके  बीच  सीमा  विवादों  तथा  उन  क्षेत्रों  में  विद्रोहियों

 की  गतिविधीयों  के  चालू  होने  के  कारण  पदा  हुई  और

 सरकार  की  इस  स्थिति  के  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 TE  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  qtetet): : :  श्रीमान  ।
 उत्तरपूर्वी

 राज्यों  में  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  खराब  नहीं  हुई  है  ।

 (@)  प्रबन  नहीं  उठता  ॥

 एं  सी ०  सी०  वाइक्स  लिमिटेड  क  afeat Tal H ATTAT स्तर  क  बायलर

 3058.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  Geet  मंत्रो  बताने  की  wa  करेंगे  कि

 (a)  व्या  यह  सच  है  कि  To  सी ०  सी ०  qEne  TMT  लिशिटेड  और  इसके
 दुर्गापुर  संयंत्र

 द्वारा  अपने  बायलर  मननाने  मूल्य  परें  बेच  जा  रहे  हू  परन्तु
 उनके

 विशेष  रुप  से  बड़े  बाण्लर

 atte  स्तर  तथा  विशिष्टियों  कें  अनुप चके  नहीं  हैं  ;

 (a)  क्या  यह  संच  हैं  fa  बंगाल  सरकार  के  ATaATTe  ने  war  को

 पास  करने  से  इन्कार  कर  दिया  था  क्योंकि  वे  विशिष्टियों  के  घाटिया  स्तर  के  थे  ;  ate

 यदि  तो  क्या  मामले की  जांच  हरेगी  thd  इस  Heri के  चिरूद्ध  saagqT

 कायंवाही  करेंगी
 ?

 उद्योग  मंत्री  जार्ज  :  ए०  सी ०  सी ०  वाइक्स  बो  बकेंकिं  feo  को

 भारत  हैवी  इलक्ट्रिकल्स  foro  की  प्रतियोगिता  में  बेचे  रहा  हैं  वे  अपने  मूल्य  फर  TTT

 को  बेचने की  स्थिति  में  नही ंहे
 ।  इस  विषय  में  हमें  कोई  faataa  नहीं  मिली है  ।  हमें ऐसी  भी  fasta

 नहीं  हैं  कि  बड़े  बायलरों  सहिक्त  उनके  बायलर  अपेक्षित  सतर  तथा  विशिष्टियों  के  greg

 नहीं हैं  ।
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 (a)
 एसा  कोई  भी  मामला  नहीं हु sat  है  कि  dad  To  सी ८  ato  वाइकस  बाबकाँक  लि०  द्वारा

 बनाये  गये  बायलरों  का  पास  करने  तथा  प्रमाणित  करने  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  atone  निरीक्षक

 ने  विशिष्टियों  के  घाटिया  स्तर  के  कारण  इन्कार  किया  हो  |

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 परिष्कृत  उन  की  कमी  क  कारण  ब  नकरों  बरोजगारी

 3059.  श्री  यादवर्ंद्र  दत्त  :  व्या  उद्योग  मंती  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कालिनों  की  बनाई  के  लिये  आवश्यक  परिष्कृत  उन  की  भारी  कमी  के  कारण  बड़ी

 सख़्या  में  बुनकर  बेरोजगार  हो  रहे  हैं  जिससे  उनमें  असंतोष  व्याप्त  है

 afe  at,  तो  इससे  विश्व  बाजार  में  निर्यात  व्यापार  को  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है

 क्या  ईरान  और  पाकिस्तान  जो  हमा रे  मुख्य  प्रतियोगी  निर्माताओं  को  सहायता  देकर

 अपने  निर्यात  के  मुल्यों  में  कटौती  की  है  जिससे  विश्व  बाजार  में  हमारे  कालीन  की  बिक्री  कम  कीमतों पर

 और हों

 सरकार  परिष्कृत  ऊन  की  कमी  को  पूरा  करन ेके  लिए  और  हमारे  प्रतियोगियों  द्वारा  की  गई

 कटौती  का  मुकाबला  करने  क  लिये  क्या  कायंवाही कर  रही है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  (#)  और  (@)  ८  नहीं  ।

 (7)  -  कालीनों  क  निर्यात  में  ईरान  और  पाकिस्तान  हमार  प्रतिस्पर्धी  इन  दोनों  देशों  में  कालीन

 निर्यातकों  को  दी  गई  राज्य  सहायता  की  ठीक  ठीक  राशि  मालूम  नहीं  है  ।

 कालीन  बुनने  वालों  के  समक्ष  इस  समय  कच्चे  उन  की  कमी  की  कोई  समस्या  नहीं  जब

 कभी  कमी  की  स्थिति  आयगी  भारत  को  देश  में  कालोन  बताने  के  लिए  विदेशों  से  उन  का  आयात

 करना  कालीनों  के  भारतीय  निर्यातकों  को  विदेशो  बाजारों  में  अपने  कालीनों को  अप  क्षाकृत  सस्ते

 दामों  पर  बेचने  के  लिये  नकद  -  सहायता  की  जासी है  ।

 दिल्‍ली  a  चोरियों  के  मामलों  a  वद्धि

 3060.  श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 (¥)  क्या  माह  तथा  अक्तूबर  1977  के  बौरान  दिल्‍ली  में  चोरी  के  मामलों  अचानक

 afa हुई  और

 (@)
 nfe  at,  तो  इस  धर  सरकार  की  क्यां  प्रतित्रिंया  है

 ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  (att  एस०  डॉ०
 +  जुलाई  1977  के

 महीनों
 की

 तुलना
 में  1977,  में  चौरी  के  मामलों  की  संख्या  कम  परन्तु  1977

 के  महीने  में  चोरीयों  की  संख्या  में  मामूली  वृद्धि  हुई
 ।

 fade  रूप  से  अपराध  से  प्रभावित क्षेत्रों  में  fz  वर्वी  में  जवानों  तथा  सादे  कपड़ों  में

 चारियों  दोनों  की  गश्त  अपराध  TAKA  ज्ञात  अपराधियों  पर  नजर  नाका
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 —————

 बन्दी  करके  तथा  जाल  बिछाकर  बदमाशों  का  निष्कासन  करकें  समाज-विरोधी  ac  ें  के  विरुद्ध  निरन्तर

 अभियान  चलाकर  और  गश्तों  क  समय  तथा  तारीखों  में  परिवर्तन  द्वारा  अपराधियों  को  चौंका  देने  के

 उद्देश्य  से  नियमित  सामान्य  गश्त  लगाकर  चोरी  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  अधिक  बल  दिया  जा

 रहा है

 चनाव  के  दौरान  कांग्रेस  कार्यकर्ताओं  को  पिस्तौलें  देना

 3061.  श्री  यादव  दत्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 (#)  क्या  उनका  ध्यान  श्री  जतादन  ठाकुर  की  पुस्तक  आल दी दी  प्राइम  fafacca  के  पृष्ठ

 155  पर  लगाये  इस  आरोप  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  भतपव  रक्षा  मंत्री  ने  सेना  के  आयुध  निपटाने

 विभाग  को  आदेश  दिय  थे  कि  कांग्रेस  कार्यकर्ताओं  को  चनावों  के  दौरान  पांच  सौ  पिस्तौलें  दी  जाय  और

 afte  तो  क्या  उक्त  आदेश  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायगी  ;  और

 (a)  क्या  उस  आदेश  का  पालन  किया  गया  ar  और  यदि  तो  क्या  पिस्तौल  वापस

 किय  गय  थ  ?

 रक्षा  मंत्री
 जगजीवन  चुनावों  के  दौरान  कांग्रेसी  कार्यकर्ताओं  को  पिस्तौल

 जारी  किये  जाने  के  बारे  में  थलसेना  (*) ey  के  आउनेंस  निदेशालय  को  कोई  आदेश  प्राप्त

 नहीं  हुए  थे  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 अमरीकी  लडाक  विमानों  कही  खरीद

 3062.  भो  ज्योतिमंय  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग कि

 क्या  भारत  अमरीकी  लड़ाकू  विमान  खरीद  रहा  है  और  क्या  इसका  अभिप्राय  अमरीका

 क्रो  अधिक  कीमत  पर  भगतान  करना  होगा  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  सौद  में  कुछ  हानियां  हैं  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  इस  समय  ऐ  सा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पटसन  मिलों  का  बन्द  होना

 3063.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  उद्योग  यह  की  कृपा  करेंग  कि  1

 (#)  अब  कितनी  पटसन  मिलें  बन्द  पड़ी है  ;

 (@)  क्या
 मंत्री  महोद॑य  ने  कुछ  महीने  पूर्व  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  are  पड़ी  पटसन

 को  कुछ  समय  are  फिरसे  चालू  कर  दिया  जायेगा ;

 इस  आश्वासन  को  पूरा  करने  के  क्या  कारण  है  ?
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 मंत्री  (a  TH  :
 इस

 समंध  7
 जूट  मिलें  बन्दे  पड़ी है

 ।

 और  :  1976  के  अन्त  में  निम्नलिखित  8  जूट  मिले  बन्द
 पड़ी

 थी

 1  खारदाहू  कृ०  लिमिटेड

 2  यूनियन  जूट  free

 3
 भारत जूट  मिल्स

 4  ववरली  जूट  freq

 5  एलेक्जन्ड्रा  faces

 6  नफरचन्द्र  जूट  fara

 7  केल्विन  जूट  कण

 8  आर०  बी०  एच०  एम०  जूट  fara

 इन  8  मिलों  में  से  वेवरली
 तथा  कल्विन  वो  मिलों में  1  1977  से  काम  प्रारम्भहो  गया

 है  ।  यूनियन  तथा  एलेक्जेन्द्रा  तीन  एककों  के  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  हाथ  में  ले  लिये  गध ेहै  तथा

 प्रथम  दो  एककों  में
 का

 यं  प्रारम्भ  हो  चुका  है  ।  एलेक्जन्ड्रा  जूट  मिल्स  के  शीघ्र  ही  चालू  हो  ने  की  आशा है

 एक  अन्य  नफरचन्द्र  जूट  मिल  एकक  को  एक  चालू  पटसन  मिल  के  प्रोप्राइटरों  द्वारा  हाथ  में  ले  लिया

 गया  है  उसमें
 भी

 काम
 प्रारम्भ  हो  गया  आर०  बी०  एच०  एम०  जूट  मिल  को  पुनः  चालू  करने  के

 बारे  में  संभावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  है

 जहां  तक  भारत  जूट  मिल  का  सम्बन्ध  है  समझा  जाता  है  कि  उसके  खोले  जाने  की  संभावना

 नहीं है

 उपर्युक्त से  चलेगा  कि  8  जूट  मिले  में  से  1976  के
 अंत  तक

 5  बन्द  एककों में  काम

 प्रारम्भ  होने  लगा  है  और  दुसरे  भी  शीघ्र  काम  चालू  होने  की  आशा  8  एककों में
 से  एक  फिर

 से  चालू  किये
 जाने  योग्य  नहीं  है  ।

 Conduct  of  Economic  Census  to  ascertain  Backwardness  of  People

 3064.  Shri  Surendra  Mohan:
 Shri  S.  G.  Murugaiyan:

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  whether  Government

 propose  to  conduct  an  economic  census  in  the  country  to  ascertain  as  to  the

 people  who  are  economically  backward  and  if  so,  by  what  time?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  No  census  is  contemplated  to

 ascertain  as  the  people  who  are  economically

 पूर्वी  क्षेत्र  मे ंकोयले  क  उत्पादन  में  बाधा

 3065.  श्री  atta  राय

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  क्या पूर्वी  क्षेत्र  में  कोयले  के  उत्पादन  में  भारी  बाधा  पड़ी  हुई  हैं  जिसके  फल  स्वरूप

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  काम  ठप्प  हो  गया  है  ;

 इस  बाधा  के  क्या  कारण  है  ;  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?
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 16  1899  लिखित  उत्तर

 ऊर्जा  मंत्री
 पी०  CITA AT)  :

 व  (@)  :
 गोमिया  एक्सप्लोसिव्श maee)  में  हुई

 हड़ताल  के  परिणाम  स्वरूप  पर्याप्त  मात्रा  मैं  विस्फोटक  qarey  न  मिलने  के  कारण  Seed  कोलफील्डस्‌

 fro  में  उत्पादन
 पर  प्रभाव  पड़ा  ।  दूसरा  का  रण  दुग्द  और  apsiete nN  कोयला  वाशरियों में  हड़ताल  का

 होना था
 ।

 फिर
 भी  ,  सितम्बर और  अक्तूबर के  महीनों  में  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  को  लगभग

 3,  64,000  टन  कोयले की  सप्लाई  की  गई  |  इन्हीं  महीनों  में  गत  वर्ष  हुई  सप्लाई  टन  थी  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  काम  बन्द  नहीं  हुआ

 एक्सप्लोसिव्ज  फैक्टरी  और  कोयला  वाशरियों  में  हड़ताल  अब  वापस  ले  ली  गयी  है  और

 फिर  सामान्य  रूप  से  उत्पादन  होने  लंगा  है  ।  कोयला  कम्पनियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कायंवाई

 कर  रही  है  ।

 स्वर्गीय  श्री
 ललित

 नारायण  मिश्र  की  हत्या  के  सम्बन्ध में  फिर  से  जांच

 3067.  श्री  समर  गुह
 :

 श्री  ईश्वर  चौधरी  :

 श्री  उप्रसन

 श्री  यादवन्द्र दत्त  :

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  कन्द्रीय'सरकार  के  भूतपूर्व  स्वर्गीय  श्री  ललित  नारायण  fast  की  हत्या

 के  बारे  में  मैथ्यू  आयोग  द्वारा  अज्र  fang  प्रस्तुत  करने  के  पश्चात  अनुवर्ती  काय  वाही  करेगी  ;

 क्या  मेथ्यू  आयोग  ने  स्वर्गीय  ललित  नारायण  मिश्र  की  पत्नी  एंव  निकट  रिश्सेदारों  की

 गवाही  नहीं  ली  है  ;

 क्या  मसंथ्यू  आयोग  पिछली  आपात  स्थिति  में  उत्पन्न  दबावों  के  कारण  जांच  का  काय

 पूर्ण  स्वतन्त्र  ढंग  से  नहीं  कर  सका  ;

 यदि  हां  तो  क्या  स्वर्गीय  ललित  नारायण  मिश्र  की  हत्या  के  बारे  में  नई  जांच
 की  और

 afe  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  इस  सम्बन्ध  में  चलाया  गया

 आपराधिक  मामला  परिक्षण  न्यायालय  में  लम्बित है  और  न्यायाधिन  है  ।

 स्वर्गीय  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  के  परिवार  के  उनके  के  साथ  आयोग

 के
 समक्ष

 ग्
 हुए  थे

 ।
 स्वर्गीय  श्री  मिश्र के  भाई

 डा०
 जगन्नाथ  मिश्र  से  आयोग  ने  पूछताछ

 की
 थी

 |

 आयोग  ने  अपनी  feats  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कहीं  है  ।  तथापि  14  1977

 को  सदन  पटल  पर  रखी गई  आयोग  की  रिपोर्ट  के  ज्ञापन पर  की  गई  कारवाई  की  और  ध्यान

 दिलाया  जाता है  ।

 और  (=)  :  इस  अवस्था  में
 नयी

 जांच  कराने  के  लिए  सरकार
 के  पास  कोई

 प्रस्ताव  नहीं
 है  ।
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 ee

 इन्टरचशतल  fanaa  सशीन्स  दवारा  सरकार  को  बकार  कम्प्यटर  उपकरण  की  सप्लाई

 3068  भी  कंवर  लाल  गंप्त :  व्या  इलेक्ट्रानिकी  nay  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  दिनांक  23  1977  को  में  इनटरनेशनल  बिजनेस

 मशीन्स  दारा  सरकार  को  बे बेकार  कम्यूटर  उपकरण  की  सप्लाई  के  बार  में  प्रकाशित  समाचार  की

 जानकारी

 यदि  तो  तथ्य  क्या  है  ;  और

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  (At  मोरारजी  zag )  (  सरकार  को  प्रश्न  में  उल्लिखित  रिपोर्ट  की  जानकार्र  है  ।

 तथा  (7)  विदेशी  1973  के  प्रावधानों के  अनसार  सरकार ने

 इंटरनेशनल  बिजनेस  मशीन्स  से  अपनो  शाखा  को  भारतीय  कम्पनी  में  बदलने  तथा  उस  कम्पनी

 विदेशी  साम्य  पूंजी  को  घटाकर  40  प्रतिशत  करने  के  लिए  कहा  है  ।  इंटरनेशनल

 बिजनेस  मशीन्सने  अपने  7  1977 क  उत्तर  में  सरका  र  को  विदेशी  मद्रा विनियमन  अधिनियम  की

 इन  आवश्यकताओं  को  परा  करने  में  अपनी  असमथंता  प्रकट  की  है  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  उन्होंने

 facta  लिया है  कि  अपने  कार्य-संचालन  को  क्रमिक  रूप  से  बन्द  अपने  काय  संचालन  को

 क्रमिक  रूप  से  पुन्गंठित  करने  के  एक  भाग के  रूप  इंटरनेशनल बिजनेस  मशीन्स  ने  यह  पेशकश  की

 है  कि  जिन  कम्यूटर  तथा  अन्य  डेटा  प्रोसेसिंग  उपकरणों  को
 उन्हों

 ने  प्रयोगकर्ताओं  को  किराए  पर  दिया

 उन्हें  निम्निलिखित  शर्तों  पर  प्रयोगकर्ताओं  को  तुरन्त  बेच  दिया  जाएगा

 (i)  कऋ्नमूल्य  की  राशि  तीन  महीने  के  किराए  की  राशि

 के
 के  बरबार

 (ii)  बतंमान  प्रयोगकर्ता  तीन  महीने  तक  इंटरनेशनल  बिजनेस  मशीन्स  द्वारा  दिए
 गए

 उन

 उपकरणों  कौ  काम  में  लाते  जिनके  लिए  उपर्युक्त  क्रय-मूल्य  दिया  गया है हू  तथा

 इंटरनेशनल  बिजनेस  water  इस  अवधि  में  बिना  किसी  fate  शल्क  के  इन  मशीनों

 क  रखरखाव  का  काय  करती  रहेगी  ।

 इंटरनेशनल  बिजनेत  मशीन्स  द्वारा
 कार्यसंचालन

 को  क्रमिक  से  पुनगं ठित  करने की  योजना

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 सभा  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 मभारतीप्र  aiferata  कलकता  के  बष  1973-74  और  1974-75  क  लिय  aan

 wfaaqea

 प्रधान  मंत्रो  सोरा(रजी  tats) : :  में  निम्नलिखित  पत्न  सभा-फ्टल  पर  रखता हू

 (1)  भारतीय  ुसांखियंकीय  कलकत्ता  के  ad  1973-74  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  7 (faret

 तथा  अंग्रेजो  की  एक  प्रति  |

 (2)  भारतोय  सांख्यिकीय  संस्थान  कलकत्ता  के  वर्ष  1974-75  के  वाधिक  प्रतिवंदन

 तथा  अंग्रजो  की  एक  प्रति  ॥

 [ware a में  रखे  गय  ।  देखिय  संख्या  एल०
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 7  1977
 सभा  पटंल  पर  रख  गय  पत्न

 ललना

 नोसता  सवा  की  शर्तें  तथा  were  1977

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  za) : :  में  नौसेना  1957  को  धारा  185  के

 गत  नौसेना  औपचारिकताएं  सेवा  शर्तें  तथा  wart  -  1977

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  13  1977  के  भारत  कें  राजपत्न  में

 सुचना  संख्या
 ate

 fro  ato  278  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [wate  में
 रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  yo  टी (५  1278/77]

 मोटर  मोटर  गाड़ो  सहायक  wart  आदि  के  लिए  विकास  परिषद  और

 सहायक  उद्योग  विकास  परिषद  के  बनें  एण्ड  कम्पनी  तसा  ब्रेथवट  कम्पनी
 ( fsa )

 लिमिटेड  (saReoTt  का  अजन  तथा  अन्तरण  तथा  नियम  1977,  आदि  के  ad

 1976-77  के  alias  प्रतिव  दन

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  म॑  उद्योग  तथा  1951

 को  घारा  7  की  उपधारा  (4)  के  अत्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  (feel  अंग्रेजी  संस्करण )

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  मोटर  गाड़ी  ,  मोटर  गाड़ी  सहायक  सामा  परिवहन  गाड़ो  मिट्टी

 ने  के  उपकरण  ओर  अन्तदंहत  इंजन  विकास  परिषद  का  ad  1976-77  का  वा  धिक

 प्रतिवेदन  |

 a  रखी  गयी  ।  देखिय  संछ्ण  Gao  दी ०  1279/77]

 लुगदी  तथा  सदायक  उद्योग  विकास  परिषद्‌  का  ax  1976-77  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  |

 {Tata  म  रखा  गया  ।  द  खिय  संख्या  एल०  टी०  1280/77]

 (2)  बनें  कंपनी  एण्ड  इण्डियन  स्टेन्डड  वैगन  कंपनी  (aTszaH VT) )  1976  की

 घारा  31  की  उपयारा  (3) के  अतत  बत  कंपनी  एण्ड  इंडियन  teres  वैगन  कंपनी

 नियम  1977  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो

 दिनांक  7  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिस  चना  संख्या  सा०  Alo  755

 में  प्रकाशित  हुए थे

 [water  में  रखा  गया  ।  देखिय  संख्या  एल०  टी०  1281/77]

 (
 Q

 )  त्र यत्र थ ्ਂ  एण्ड  stay  )  लिमिटेड  का  अज॑न  और

 1976  की  धारा  30  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगत  बन्रथवूट  एण्ड  कम्पनों

 लिमिटेड  का  अज॑न  और  नियम  1977  तथा  अंग्रेजो

 )  की  एक-एक  जो  दिनांक  7  नवम्बर  1977  के  भारत  के  में

 सुचना  संख्या  सां०  aro  756  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 [aaraa  म  रखी  गई  ।  देखिय  संख्या  एलं०  टी ०  1282/77]

 (4)  नारियल  जटा  qe  ,  एर्नाकुलम  के  वध  1975-76  के  लेख  सम्बन्धों  TAIT AT रो  rea

 वेदन  के  अंग्रजी  संस्करण  के  ats  पत्नो ं*  एक  प्रति  ।

 a  रखी  गई  ।  दे  ~~ fay  संख्या  एल०  टी ०  1283/77]

 लेखा  परोक्षा  प्रतिवेदन  1 5-6-1 977  को  qaT-Ted  प्र  रखा  गया  था  ।
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 कल्ली

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  afafare,  1958  और  नाविक  भविष्य  निधि  1977

 अधीन  अधिसूचनाएं

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद  :  (1)  में  वाणिज्य

 पोत  परिवहन  अधिनियम  1958  की  धारा  458  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसुचनाओं  तथा  अंग्रेजी  कीं  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  वाणिज्य  पोत  परिवहन  (afta  संशोधन  नियम  1977  जो  दिनांक

 17  सितम्बर  1977  के  भारत  के  सजपब्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०  ato  नि०

 1223  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वाणिज्य  पोत  परिवहन  ceyatt  का  निर्माण  तथा  सर्वेक्षण )
 संशोधन

 नियम  1977  जो  दिनांक  29  अक्तुबर  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना

 संख्या  ato  ato  नि०  1444  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 मं  रखी  गयीं  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1284/77]

 (2)  नाविक  भविष्य  निधि  अधिनियम  1966  की  धारा  24  के  अन्तरगत  नाविक  भविष्य

 निधि  स्कोम  1977  तथा  अंग्रेजो  की  एक  प्रति  जो

 दिनांक  19,  नवम्बर  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा

 ०
 ato

 नि०

 1591,  में  प्रकाशित  हुई  थो  |

 [wate ¥ में  रखी  गयी  ।  देखिय  संख्या  एल०  टी०  1285/77)

 खाद्य  परिष्करण  उद्योग  विकास  परिषद  क  ae  1976-77  क  वारिक

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आभा  :
 में  उद्योग  और

 अधिनियम  1951  की  धारा  7  कीं  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत  खाद्य  परिष्करण  उद्योग  विकास

 aa  के  वर्ष  1976-77  के  वा धिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 प्रति  सभा-पटल

 पर  रखती हुं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिय  संख्या  एल०  टी०  1286/77]

 rile  उत्पाद  शुल्क  1944  और  बिल्ली  fama  कर  1977

 के  अधीन  अधिसूचनाएं

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  में  केन्द्रोय  उत्पाद  शुल्क

 1944  के  अन्तर्गत  जारो  को  गयो  अधिसूचसाओं
 अंग्रेजी  की

 एक-एक  प्रति  सभापटल  पर  रखता  हूं
 ः

 (1)  ato  सां
 ०

 नि०  जो  दिनांक  30  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 ato  aio  fro  729  जो  दिनांक  2  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 में  रखी  गई
 ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1287/77]
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 रल  कमंचारियों  की  मांगीं  wae  oifaat
 oo 16

 AAETAT,
 उद

 (7a  )
 0

 (2)  दिल्‍ली  विक्रय  कर  1975  की  are  72  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  विक्रय  कर

 संशोधन )  1977  तथा  अंग्रेजो  की  एक  जो

 दिनांक  26  1977  के  दिल्‍ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  Rho  4/33/75-

 फिन  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [warera a cet में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  Tao  टी ०  1288/77  |

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNT’S  COMMITTEE

 पहला  प्रतिवेदन

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  (xara  में  भारत  के  नियन्त्रक-महा  लेखापरोक्षक  ् के वध  1974-

 75  के  संघ  सरकार  के  पराग्राफ  30,  33  और  38  पर  समिति

 का
 पहला  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 9  at  Sfaaeat

 श्री  एस०राम  गोपाल  रेड्डी  (fasmrarara)¢:  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  THT.

 सम्बन्धों  समिति  का  नौवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लिए  क  लावण

 याचिका  समिति

 COMMITTEE  ON  PETITIONS

 पहला  प्रतिव  दन

 Shri  Ugrasen  (Deoria)  :  I  present  the  first  Report  of  Committee  on  Petitions.

 a

 रेल  कर्मचारियों  की  मांगों  सम्बन्धी  याचिका

 PETITIONS  RE  :  DEMANDS  OF  RAILWAYMEN

 प्रो०  दिलीप  चक्रर्ती  में  रेल
 कमं  चारियों

 की  मांगों  के  बारे  में  आल

 इण्डिया  रेलवमन  फेडरेशन  के  महासचिव  श्री  ज०  पो०  चौबे  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  याचिका  प्रस्तुत

 करता  हुं  ॥
 rr ग  गाल

 श्री  ज्योतिम॑ंय  बसु  1  महोदय  में  ने  सूचना  भेज  रखी  है  ।  कानपुर  में  एक

 विस्फोटक  स्थिति  पदा  हो  गई  है  जिसमें  4  व्यक्ति  मारे  गये  यह  स्वदेशी  काटन  मिल्स के
 मालिकों

 के  कुप्रबन्ध  के  का
 रण  हुआ  है  ।  श्रमिकों

 को
 60  दिन  की  मजूरो  नहीं

 दी  गई  है  ।
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 Re  :  Questions  of  Privilege  Agrahayana  16,,  1899-  (Saka)

 अध्यक्ष  mater  :  मैं  ने  इसपर  ध्यान  दिलाने  वाले  एक  प्रस्ताव  की  अनुमति  दे
 दी

 श्री  सी ०  एम०  स्टीफन  (XaF7)  :
 गृह  मंत्री  ने  बम्बई में  एक  वक्तव्य  दिया  है  कि  शाह  आयोग

 श्रीमती  इन्दिरा  गान्धी  के  खिलाफ  वारंट  जारी  करेगा  और  आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  औचित्य  की

 जांच  करेगा  ।  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  देना  स्थायिक  प्रक्रिया  में  हस्तक्षेप  करता  है  ।  एक  धारणा  बनती

 जा  रहो  है  कि  शाह  आयोग  गुह  मंत्रो  के  निदेश  पर  काम  कर  रहा  यह  एक  गम्भीर  मामला  है
 इस  पर  सभा  में  चर्चा  करना  आवश्यक  है  मँ  ने  इस  सम्बन्ध  में  स्थगन  प्रस्ताव  को  सुचना  भेज  रखी

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  स्थगन प्रस्ताव को  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  में  ने  lg  मंत्री  को  टिप्पणी  करने

 के
 लिये  कहां  था

 और  उन्होंने  बताया है  कि  अखबारों में  प्रकाशित  समाचार  ग़लत  हैं  ।  उन्होंने
 बताया  है  कि  उन्होंने  कहा  था  कि  शाह  आयोग  को  वारंट  जारी  करने  को  शक्तिहै  में

 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  वक्तव्य  और  गृह  मंत्रो  के  वक्तव्य  में  से  गुह  मंत्रो  का  वक्तव्य  स्वीकार  करता

 फिर  समाचार  पत्नों  में  यह  समाचार  भिन्न  भिन्न  रूप  में  प्रकाशित  हुआ  है  ।

 *का्यवाही  वृत्तांत  में  इस  सम्बन्ध  में  और  ae  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 विशेषाधिकार
 के प्रइन  के  बारे  में

 RE  :  QUESTIONS  OF  PRIVILEGE

 श्री
 मधु  लिसये  द्वारा  16  1977  को  अध्यक्ष

 क
 बारे  में  की  गई  टिप्पणी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  सो०  एम०  स्टोफन  ने  श्री  मधु  dag  सदस्य  द्वारा  पांचवी  लोक

 संभा के  अध्यक्ष के  सम्बन्ध में  16  1977 को  सभा  में  की  गई  टिप्पणी के
 कारण  उनके  खिलाफ

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठाया  है  ।  मैं  ने  श्रोमतो  इन्दिरा  गांधी  के  खिलाफ़  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव

 पर  at  मधु  लिमये  के  वक्तव्य  का  अंग्रेजो  अनुवाद  पंढ़ा  है  ।  उन्होंने  कहा  था  कि
 :

 oa  श्रीमतो  इन्दिरा  गांधी  की  दो  तिहाई  बहुमत  मिलਂ  गथा  तब  उन्होंने  इस  सभा  को  प्रक्रियाओं

 और  अधिकारों में  फेर-बदल  करना  आरम्भ  कर  दिया  |  प्रश्न  स्वीकार  करने  अथवा  रद्द  करने

 का  काम  भी  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  के  दिशा  निर्दोशन  पर  होने  उनके  दो  तिहाई

 मत  के  कारण  अध्यक्ष  को  अपने  पद  को  होने  लगी  कि  यदि  उन्होंने  सभा  की  प्रतिष्ठा  और

 विशेषाधिकार  को  बनाये  रखने  का  प्रयत्न  किया  तो  कही  उन्हें  पद  से  हटा  न  दिया  जाये  |

 श्री  मधुलिमये  द्वारा  निकाला  गया  निष्कर्ष  ठोक  हो  या  न  हो  परन्तु  मेरो  राय  यह  है  कि  इस  प्रकार

 की  टिप्पणियों  से  सभा  अथवा  qaqa  अध्यक्ष  का  विशेषाधिकार  भंग  नहीं  होता

 इसलिये
 नियम  222  के  अधीन  मांगी  गई  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 श्री  सी०  एस०  स्टीफन  :  यह  बड़े  दुःख  को  बात  है  कि  अध्यक्ष  द्वारा  पद  से  हटाये  जाने
 के

 भय

 से  काम  किया  जाना  विशेषाधिकार  भंग  का  मामला  नहीं  समझा  जा  रहा  है  ।  आप  इस  प्रकार  की

 पूर्वे  घारणा  कायम  कर  रहे  हम  इसका  उचित  अवसर  पर  प्रयोग  .  (eaqart)

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  feat  गयो  |

 **Not  recorded.



 7  1977  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बार  में

 आपात  स्थिति  को  घोषणा क  बारे  मं  शाह  आयोग  की  जांच

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  वसंत  साठ  ने  जांच  आयोग  के  श्रो  ज०  सी०  शाह  के  विरुद्ध

 विशेषाधिकार  के  प्रशन  की  सुचना  दी  है  कि  वह  संसद  के  दोनों  सदनों  से  स्वीकृत  आपात  स्थिति  की

 घोषणा  के  बारे  में  जांच  कर  प्ह्ह  श्रो  नं०  Alo  शाह  ने  5  1977 को  अपने  वक्तव्य  में

 स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  वहू  आपात  स्थिति  की  घोषणा  को  वधता  की  जांच  नहीं  कर  रहे  ।  उन्होंने  यह

 भी  कहा  है  कि  वह  इसके  लिये  सक्षम  भो  नहीं  है  ।  उनका  कहना  है  कि  वह  केवल  आपात  स्थिति  से

 तत्काल  पहले  को  परिस्थितियों  पर  जिनके  कारण  आपात  स्थिति  को  घोषणा  करनो  विचार

 कर  इस  बात  का  निंय  तो  न्यायालय  कर  सकता है  कि  क्या  जांच  aah  अधिनियम  के  अधीन

 नियुक्त  इस  प्रकार  की  जांच  कर  सकता  है  या  नहीं  ।  प्रथम  दृष्ट्या  यह  संसद्‌  के  अवमान

 या  विशेषाधिकार  भंग  का  मामला  नहीं  है  ।  इसलिय  नियम  222  के  अधोन दी  गई  सुचना  स्वीकार्य

 नहीं है  ।

 में  उसके  लिये  अनमति  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  QM IACIs  चब्हाण  (watz )  हम  आपके  इस  निण॑य  का  विरोध  करते  हें  शाह  आयोग

 जो  कुछ  हो  रहा  वद  आपके  द्वारा  यहां  पर  बताई  गई  बातों  के  बिलकुल  विपरीत है
 ।  हमने  विरोध

 करने  के  लिये  सभा  से  उड़कर  चले  जाने  का  निणय  किया  है  ।

 तत्पश्चात  श्री  TM TATT  चब्हाण  तथा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  न  सभा  से  afaiaa  किया  ।

 Shri  Yashwantrao  Chavan  and  some  other  Hon.  Members  then  left  the

 House.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi-  Sadar):  The  Leader:  of  the  opposition
 has  passed  derogatory  remarks  against  the  Shah  Commission.

 A  person  of  his

 states  should  not  have  uttered  such  words.  It  is  against  the  law  as  well  as

 procedure
 of  this  House.  The  Leader  of  opposition  should  cooperate  in  carry-

 ing  the  proceeding  of  this  House  smoothly.

 श्री  श्यामनन्दन  faa  :
 आयोग  के  faga-qai  में  स्पष्ट  रूप  से  लिखा  है  कि  आयोग

 आपात  स्थिति
 की  घोषणा

 से  तत्काल  पहले  परिस्थितियों  पर  विचारकर  ।  इसलिये

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता
 |

 ol  कंवर  लाल  गुप्त  पक्ष  के  नेता  शाह  आयोग
 के

 सम्बन्ध  में  कहे  गयें

 जनक  शब्दों  को  कार्यवाही  वृत्तांत  निकाल  fear  जाना  चाहिये  ।

 गुह  मंत्री  वारा  और  दूरदर्शन  क  बारे
 मं

 तोड़फोड़  के  मामलों  क  संबंध

 a  दिया  गया  वक्तव्य

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  TAATT  ने  गुह  मंत्री
 के

 विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  की  सुचना  दी

 मेरे  विचार  में  इस  मामले  में  विशेषाधिकार  का  कोई  प्रश्न  नहीं
 मेर  विचार  में

 गृह  मंत  द्वारा

 किया  गया  प्रसारण  अनुचित नहीं  था  1  उन्होंने  जनतां  की  HS  मामलों के  बार  में
 सतकं

 किया था

 लोक
 हित  में

 था  ।

 इन  परिस्थितियों  में  नियम  222  के  अधीन  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती
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 Re:  Questions  of  Privilege  December  7,  1977

 tn

 श्री  ज्योतिर्मय ag  #  विरोधी
 wer  >
 पक्ष  के  नता  द्वारा  की  गई  टिप्पणी  का  क्या

 हुआ  ?  क्या  उसे  काय  चाहो  quia  से  निकाल  दिया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  उसे  काय  वाही  वृत्तांत
 से  नहीं  निकाल  रहा  ।

 (az)  24  नवस्वर  1977  को  कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दारा  कथित  ्रामक

 बक्‍तब्य

 अध्यक्ष  महोदय  2  श्री  सी ०  एम०  tZIHT  ने  क्षि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  विरुद्ध

 विशेषाधिकार  के  प्रश्न  को  सुचना  दो  है  ।  कृषि  मंत्रालय  को  टेलेक्स  के  माध्यम  से  प्राप्त  समाचार

 मुझे  दिखाया  गया  है  ।  केरल  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  भेजे  गये  टेलेक्स  की  एक  प्रति  कृषि

 मंत्रालय  को  भेजी  गई  थी  ।  उस  प्रति  में  सहायता  का  कोई  अनुरोध  नहीं  किया  गया  ।  परन्तु  श्री  सी०

 एम०  स्टीफ़न  द्वारा  जो  प्रति  सुची  दिखाई  गई  है  उसमें
 सहा

 यता  का  स्पष्ट  रूप  से  अनुरोध  किया  गया

 इस  बात  को  कोई  भी  स्पष्ट  नहीं  करता
 है  कि

 परस्पर  विरोधी  बातें  कैसे  ars  ह  ।  इन

 तियों  में  मैं  नियम  222  के  अधीन  अनुमति  नहीं  दे  सकता

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  (MATT)  ः  क्या  आप  मंत्री  महोदय  से  कहेंगे  कि  वह  मूल  की  फ़ोटो

 प्रतिलिपि  प्रस्तुत  करे  ?

 अब्यक्ष  यदि  आप  चाहते  ह  तो  म  उनसे  फ़ीटो-प्रतिलिपि  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कह  दूंगा  ।

 (=rereret) )

 शौ  ज्योतिर्मय  :  मैं
 ने

 सभा
 में

 दिये  गये  आश्वासन
 से  उत्पन्न एक  मा  मले  के  बारे

 में  सुचना  भेजो  थी  ।
 में

 ने  आश्वासन  संमिति  के  चेयरम
 न

 और  सदस्यों
 को  लिखा  है  कपाडिया

 ax  face  ने  22  करोड़  रुपये  अधिक  रांशि  प्राप्ते  करर  ली

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  कोई  जानकारों  नहीं  ।

 sathrea  ag  :
 मेरे  पास  दस्तावेज है  अब  वित्त  मंत्रालय ने  जांच  आरम्भ की  जांचं

 समिति  ने  एक  रिपोर्ट  वित्त  मंत्रालय को  भेजी  है  ।  उनसे  पता  चला  है  कि  रिजवं  बैक  के  दो  qaqa

 नंर  ओर  ard  बे
 किंग  संतरो  इस  कड़यं त  Farad

 ca  हें  और  उन्होंने  राष्ट्रीय 'बेंक के बेक  के  साथ

 घड़ी  की  है  हम  चाहते  है  कि
 सरकार  कपाडिया  रिज़ब  बेक  के  Waa Ti

 रों
 और

 बै
 किंग  मंत्री

 के  कार्यालय  दारों  सैंट्रल  बैक  आफ़  इंडिया  के  साथ  की  गई  के  मा  मले  से  सम्बन्धित  foe

 सभा-पटल  पर  रखें  ।

 interme

 नियमਂ  377  के  अधीन  मामले

 MATTERS  UNDER
 RULE  377

 fare  कुछ  निजी  क्षेत्र  को
 कॉयला  eral  द्वारा  aceTe-farai  का  eae

 Shri  0.  P.  Tyagi  (Baharaich)  :  There  are  many  private.  collieries  in.  Dhan-

 ‘bad  and  Giridih  and  nearby  areas.  They  are  totally  ignoring  safety  rules  while

 coal.  If  Government  does  not  take  any  action  there  can’  be  some
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 serious  accident  similiar  to  Chasnala.  The  Government  had  mentioned  coal
 mines.  Many  mines  had  been  left  out.  There  are  about  eighty  four  coal  mines
 in  private  hands.  The  most  dangerous  thing  is  that  is  one  Vinegar  querry  of
 C.C.L.  which  is  underground  and  there  is  a  Bunder  coal  querry  on  it  and  if
 coal  is  extracted  in  perpendicular  way  and  joint  wall  becomes  thin,  and  master
 entered  in  it  then  there  is  possibility  of  occurrence  of  serious  accident  similar
 to  Chasnala.  But  Government  has  not  taken  any  action  in  this  matter.  I  would

 request  the  Government  to  enforce  safety  rules  in  all  the  mines  and  take  timely
 Action  to  avert  any  serious  accident.

 रेल  कर्मचारियों  की  शिकायतें

 घ्नो०  दिलीप  चक्रवती  :  रेल  कर्मचारियों  ने  आपात  स्थिति  समाप्त  किये

 जाने  के  बाद  शानदार  काम  किया  है  ।  इसी  का  रण  रेल  मंत्री  संसद  के  समक्ष  न  केवल  45  करोड़  रुपये

 के  लाभ  वाला  बजट  प्रस्तुत  कर  सके  है  बल्कि  उन्हें  चालू वर्ष  में  80  करोड़  रुपये  के  लाभ  की  आशा है  |

 परन्तु  हम  इन  रेल  कमंचारियों  की  मूल  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  भी  c RAAT  रहे  हें  ।  यह

 विदित  है  कि  रेल  कमंचारो  24  घण्ट  काम  करते  रहते  हू  और  यह  भी  सच  है  कि  औद्योगिक  कमं  चारी

 होने  के  नाते  उनपर  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  लागू  होता  है  ।  वे  सिविल  कमंचारियों  के  समान

 नहीं  परन्तु  उनकी  तुलना  भारत  सरकार  के  सचिवा लय  के  सिविल  कमं चा  रियों  से  को  जाती

 रेन  कमंचारियों  में  ग्रूप  डो  के  कमंचारो  हैं  जेसे  स्टेशन  शंटिंग  सुरक्षा

 उनको  ड्यूटो  बहुत  खतरे  वालो  होती  है  ।  उन्हें  अन्य  कठिनाइयों  के  साथ  साथ  अपनी

 जान  का  भो  खतरा  होता  अब  उनको  तुलना  केन्द्रीय  सचिवा लय  के  चपरासी  से  की  जाती  है  ।  यह

 दुर्भाग्य  की  बात  है  ।  यद्यपि  रेल  कमं  चारीਂ
 औद्योगिक

 कमं
 चारी  है  उन्हें  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  में

 अन्य  कम  चारियों  को  देय  मजूरो  और  बोनस  नहीं  दिया  जाता  ।  उनके  साथ  भेदभाव  किया

 जाता  है  ।  उन्होंने  जब  जब  हड़ताल  उन्हें  अश्वासन  दिया  गया  कि  उनकी  शिका  यतों  पर  विचार

 किया  जायेगा  ।  परन्तु  कोई  काय  वाही  नहीं  की  अब  जनता  सरकार  उनकी  शिकायतों  पर

 alaqas  विचार  कर  रही  है  ।  रेलवे
 कमं  चारी  एक  वेज्ञानिक  मजूरी  ढांचा  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  में  न ेनियम  377  को  अधीन  अनुमति दी  परन्तु  आपको  भाषण  वही  आरंभ

 कर  देना  चाहिये  ।

 So  facta  चौधरी  :
 में  रेल  we arf cit  की  मूल  समस्याओं  को  प्रस्तुत कर  रहा  हूं  और  आशा

 करता  हूं  कि  सरकार  उतकी  शिकायतों  पर  विचार  करेगी  औंर  उनकी  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिये

 कोई  समाधान wry  करेगी  1

 ee

 (afi)  ferfeerer  स्टीम  नेचिनेशन  कंपनी  में  हड़ताल

 Shrimati  Mrinal  Gorey  (Bombay-North)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  1  would  like
 to  draw  the  attention  of  tte’  House  as  well  as  honourable  Minister  towards  the
 situation  arising  out  of  strike  in  Steam  Navigation  Company  in  Bombay,  Cal-
 cutta  and  other  regions.  Hon’ble  Members  are  aware  that  our  Labour  Minister
 has  issued  a  circular  to  ali  Government  and  Private  Companies  to  reinstate  all
 the  employees  who  were  removed  from  service  during  emergency.  General

 Secretary  of  the  Scindia  Steam  Navigation  Contpany  Union,  Shri  Laxmi  Narayan
 also  removed  from  service  during  emerpefcy.  The  Union  has  been  trying
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 [Shrimati  Gorey]

 to  get  him  reinstated  but  it  has  been  p
 resigned  of  his  own.  The  fact  is  that  Shri

 leaded  by  the  Company  that  he  had
 i  Narayan  had  agreed  that  Union  should

 be  consulted  before  the  issue  of  vario  us  circulars  which  were  being  issued  in
 pursuance  of  20-point  programme.  The  Com  pany  forced  him  to  resign.  He
 was  threatened  that  he  will  be  detained  und  er  MISA  if  he  does  not  agree  to
 resign.  Next  day  he  was  iaformed  throu
 been  accepted,  his  dues  were  settled  an

 gh  a  messenger  that  his  resignation  had
 d  sent  to  him  at  his  residence.  But  he

 had  not  accepted  the  dues  and  pleaded  that  he  had  not  resigned  of  his  own  but
 has  been  forced  to  resign.  Keeping  in  view  the  circumstances  in  which  he  had
 to  resign  it  is  quite  important  that  he  should  be  reinstated  when  it  is  not  done
 by  November,  the  Union  had  to  resort  to  strike.  Now  the  strikes  in  Calcutta
 and  Bombay  ports  have  been  held  up  for  the  last  15  days.  The  Port  and  Dock
 Workers  and  the  National  Sea-Farers  Union  have  refused  to  handle  strikes
 belonging  to  the  Scindhia  Steam  Navigation  Company.  Today,  about  40  Unions
 of  South  Bombay  have.  set  up  a  co-ordination  Committee  to  help  the  victims  of
 the  emergency  and  getting  the  justice.  justice  is  not  given  to  those  who  got
 injustice  durmg  emergency  the  situation  will  further  worsen.

 The  Ptime  Minister  has‘  written  to  the  owner  of  the  Scindia  Steam  Navi-

 gation  Company  that  Shri  Laxmi  Narain-should  be  re-instated.  This  company
 was  given  a  loan  of  60  to  65  crores  of  rupees.  The  company  cannot
 ensure  justice  to  its  employees, does  not  deserve  this  kind  of  assistance  from

 Government.  So  this  assistance  should  be  withdrawn  and  action’  should  be
 taken  to  recover  the  amount  from  the  .Company.  It  is  not  only  the  duty  of

 the  Union  or  the  employees  of  the  Scindhia  Co.  but  it  is  the  duty  of  this  whole

 House  to  help  Laxmi’  Narain  to  get  justice  because  it  was  said  in  this  House
 that  all  the  victims  of  injustice  during  emergency  will  be  helpful  to  get  justice

 case.

 Laxmi  Narain  must  be  re-instated.
 Government,

 should.  pay  .attention,. to  this

 ाा

 बिद्याल
 में  व्याप्त  असंतोष क  फलस्वरूप  विश्ववि  दूधालयों  और  का  बंद  होना

 Shri  Bhagat  Ram  (Phillaur):  The  reason  of  wide-spread  unrest  among

 the  students  community  and  the  closure  of  several  Universities  and  colleges
 $s  that  the  officers.  concerned  are  not  properly  paying  heed  to  their  problems

 and  are  not  using  democratic  methods  to  tackle  their  problems  and  on  account

 of  it  students  get  excited.  In  this  context  I  would  like  to  tell  something  what

 happened  on  Ist  and  2nd  ‘ofthis  month  in  Meerut.  In  this  connection  I  met

 the  Principal  the  Wardens,  the  students  and  the  peopl  e  of  the  city.  On  first
 dents  of  N.  Polytec  hnic,  which  could  have

 day  theré  was.a  little  unrest  in  stu

 D.  M.  of  the  area  come  on,  the  scene been  easily  tackled  by  the  Police  but

 and  ordered  for  the  lathi  charge  on  the  st  udents  and  later  on  he  orders  for  firing

 even  without  giving  any  warning  for  the  same.  Consequ  ently  firing  took  place

 At  this  time  students  wete  beaten.niercilessly  ह  Some  of.them  were  arrested.

 The  police  did  not  spate  even  those  students  w  ho  were  in‘  hostels.  Police  enter-

 ion  of  the  college  authorities.
 Fhe,  hands

 ed  into  hostels  withqut  the  permiss
 iven,  to  them

 and  the  legs  of  some  of  the  students  got  fractured  due  to  beating  g

 The  clothes  of  some  students  were  blood-st  ained.  A  number  of  students  sus-

 tained  injuries.  This  all  should  not  have  ta  ken  place  because  such  situation

 has  not  developed  there  the  problem  could  have  been  solved  through  negotiations

 So  1  would  like  to  make  an  appe  al  to  Government  that  the  officers  concerned

 d  democratic  methods  should  he
 should  behave.  properly  with  the  students  an

 adopted  while  tackling  their  problems.
 ——  ee
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 7  1977  बोनस  win  (aries)  विधेयक

 ee

 बोनस  संदाय  विधेयक---जारी

 PAYMENT  OF  BONUS  (AMENDMENT)  BILL—Contd

 अध्यक्ष  महोदय  अब  हम  बोनस  dara  (amet )  विधेयक  फर  am  विचार  करेंगे  च  कि

 बोलर  वाले  सदस्य  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  इसलिए  में  श्रो  सोगत  राय  से  अन्रोध  करूंगा  fa  वह

 अपना  भाषण  संक्षिप्त  रखें  |

 श्री  सोगत  राय
 )

 कल  बोलते  हुए  मेने  मंत्री  महोदय  को  अध्यादेश  लान  के  लिए

 बधाई  दी  ।  साथ  ही  म  यह  भी  मांग की  थी  कि  अन्य  श्रमिकों के  साथ  आय ध  कारखानों

 डाक  व  तार  विभाग  तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  ANAT  रियों  को  भी  aaa  feat  जाये  ।

 मने  धारा  34  (3)  को  हटाये  जाने का  भी  विरोध  किया  था  ।  श्रमिकों को  बोनस  देक र  मंत्री

 महोदय  ने  एक  बहुत  ही  अच्छा  काग  किया  है  क्योंकि  श्रमिक्रो  ने  यह  अधिकार  बहुत  लम्बी  और  भारी

 लड़ाई के  बाद  प्राप्त  किया था  ।  फह्न्तु  विधेयक के  उद्देश्यो  और  कारणों  के  वक्तव्य  में  या

 अपने  वक्तव्य  में  यह  घोषणा  कह  भी  नहीं की  है  कि  बोनस  को  स्थगित  मंजूरी  माता  हालां कि
 जनता  दल  के  चनाव  Naat  पत्न  में  एसा  उल्लेख  किया  गण  था  ।  बोनस  को  स्थगित  मजूरी  माते  जाने

 का  एक  लाभ  aa  है  कि  aaa  और  मजरी  की  भांति  उसके  भ  गतान  का  भी  कम्पनी  पर  प्रभार  प्रथम

 हो  जाता  है  और  फिर  अधिक  लाभ  के  हिसाब  के  आधार  पर  उसे  देने  से  इनका र  नही  किया  जा  सकता  ।

 साथ  ही  म  इस  बात  पर  बल  देना  चाहुंगा  कि  1965  में  मूल  बोनस  संदाय  अधिनियम  को  पारित  किये

 जाने  के  समय  स्थगित  मजूरी  का  विचार  ही  अस्तित्व  में  न  था  ।  aaa  आयोग की  इस  सिफारिश

 के  बाद  कि  बोनस  को  मजूरी  माना  पूरे  बोन  अधिनियम  पर  faatz
 र

 किया  जाना

 मल  अधिनियम  की  धा रा  32  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यह  स्थानिय  संस्थाओं

 नगरपालिकाओं  तथा  सरकार  के  कुछ  निगमों  को  बोनस  देने  के  दायित्व  से  सकत  करता

 हैं

 बोनस  के
 भुगतान  की  व्यवस्था  होते  के  बावजूद  safaa  में  ग्रह  भय  व्याप्त  है  कि  श्री

 भूतलिंगम  की  अध्यक्षता  में  सष्ट्री य  मजूरी  नीति  पर  जो  आयोग  गठित  किया  गया  वह  afaay  को

 बोनस  के  अधिकार  को  वापस  लेने  के  लिए  गठित  किया  गण  क्योंकि  प्रघात  मंत्री  ने  कहा  fa  रेलवे

 मंचा  रियों
 को  बोनस  दिये  जाने  के  प्रश्न पर  शब्ट्रीय  मजूरी  नीति पर  नियुक्त  आयोग  का

 प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  पर  विचार  किया  जायगा  ।  इस  आयोग  का  अध्यक्ष  एकभतपव  सरकारी  अधिकारी

 नहीं  होना  चाहिए  था  बल्कि  उसके  अध्यक्ष  पढ  पर  कोई  श्रमिक  संघ  का  नेता  fanaa  किया  जाना

 चाहिए  att

 इस  वेष  जितघी  हृड़ताले  हुई  हू  उतनी  आपात  स्थिति से  पहले  के  किसी  भी  वर्ष  में  वह  हुई  हैं  ।  मे

 श्रम  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  agra  खतर  का  fare  है  ।

 श्रमिकों  में  व्याप्त  असंत्रोष्  और  श्रम  स्थिति  पर  go  रूप  से  विचार  किया  जाना  यह  तो

 ठीक  है  कि  धारा  83  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  परन्तु  खंड  36  अभी  तक  है  जो  कुछ

 कम्पनियों  को  परिस्थिति  विशेष  में  घूठ  देता  है  ।  पश्चिम  sara  के  कुछ  पटसन  मिल  कम्पनिया

 महकर  ही  बोनस  देने  से  बचत  चे  हती  हूँ  कि  वे  रूणरस्थिति

 429:
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 ad

 atta

 बोनस  दिलाने
 के  लिए  मंत्री  महोदय  ने  जो  प्रयास  किया  है  वह  सराहनीय  है  ।  फिर  थी  उन्हें  यह

 qt  करना  चाहिए  कि  सरकार  की  घोषित  नीति  से  हटने  का  कोई  इरादा  नही  है  ।
 उन्हें  स्पष्ट  रूप

 से  बताना  चाहिएं  कि  रक्षा  और  डाक  तथा  तार  faery  के  रयों  को  बोनस  के  भुगतान
 कें  बारे  में  सरकार  की  क्या  नीति  कण  भूतलिंगम  afafa  बोनस  के  अधिकार  को  वापस  ले

 सकती  है
 ।  हे  यह  भी  स्पष्ट  करना  चाहिए  fa  देश  में  व्याप्त  औद्योगिक  अशांति  पर  विचार

 fanaa  के  लिए
 वह

 कौनसे  मत्  का  सुझाव  दत ेहै  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हुं  ।

 Ahilya  P.  Rangnekar  (Bombay  North-Central):  Mr.  Speaker,
 Sir,  we  welcome  this  Bill  because  it  has  restored  the  right  of  bonus  to  the
 workers  which  was  taken  away  from  them  during  emergency.  But  there  are
 number  of  short-comings  in  this  Bill  and  unless  these  are  removed  there  will
 be  no  end  to  the  workers’  agitation  and  the  unrest  on  industrial  front.  In  the
 economic  policy  statement  of  the  Janata  Party  it  has  been  stated  that

 surpluses  should  not  be  thrown  away  by  way  of  indiscriminate  distribution  of

 dividends  and  bonus  and  increasing  the  perks  and  amenities  of  the  top
 This  is  something  very  dangerous.  If  the  ammenities  and  dividend  of  the  high

 justice.
 ups  are  put  on  the  level  of  workers’  bonus  then  the  workers  would  not  get

 |

 Clause  6  provides  for  a  new  provision  which  is  a  fraud  on  the  workers.  It

 says  that  before  paying  bonus  to  the  workers  the  employers  can  deduct  the

 development  rebate  from  their  income.  This  means  that  the  workers  will  not

 get  any  thing  for  example.  The  shipping  corporation  has  earned  a  profit  of

 Rs.  33  crores..  But  wants  to  take  back  Rs.  54  crores  as  development  rebate.

 The  result  will  be  that  the  workers  will  not  get  any  thing  as  a  bonus,  even

 though  the  Corporation  has  earned  a  profit  of  Rs.  33  crores.  So  this  provision

 should  be  deleted.

 So  far  agreements  used  to  take  place  between  the  workers  and  the  employ-

 ers  through  direct  negotiations.  Now  an  amendment  has  been’  made  by  this

 Bill  to  the  effect  that  prior  permission  of  Government:  will  be  necessary:  for

 such  agreements.  This  is  something  wrong.  cannot  understand  as  to  why

 such  what  is  the  need  for  a  prior  permission.

 तत्पश्वात  लोक  समा  स-्प्राह्य  भोजन  के  लिप  2  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  Clock

 लोक  सभा  मध्याह्मा  भोजन  क  बाद  2  बजकर  5  FAT  पर पुनः  समवेत  हुई  ।

 1102८  Lok  Sabha  re-assembled  after  Lunch  at  five  minutes  past  fourteen

 of  the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  gt

 | Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  chair
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 16  1899  बोनस  संदाय  विधेवक

 eee

 Party  decane  in,
 ilya  P.  Rangnekar:  During  last  general  elections  Janta
 their  election  menifesto  that  they  would  treat  bonus  as  a

 deferred  wage.  Bu  t  there  is  no  mention  of  this  thing  here.  Bonus  can  be  paid to  the  workers  in  public  sector  the  Shipping  Corporation,  Railways,  Posts  and
 Telegraphs  if  the  bonus  is  treated  as  a  deferred  wage  the  capital  formation
 which  is  now  taki  ng  place  in  this  country  is  due  to  hard  labour  of  the  workers.
 What  the  workers  get  is  far  this  capital  formation.  Now  there  is  a  developing
 tendency  to  create  a  clash  between  the  workers  and  the  farmers  on  the  basis
 of  a  propaganda  that  the  workers  are  getting.  more  than  the  farmers..  I  depri-
 cate  this  tendency,

 ‘This  law  thas  been  made  for  one  year  only.  ‘This  law  should  have  been

 given  Tetrospective  effect  from  1974  because  during  emergency  many  concerns
 have  earned  huge  profits  but  they  have  paid  nothing to  the  workers  out  of  it.

 It  is  advocated  that  the  workers  should  have  a  share  in  production.  If  this

 the  accounts.
 Tight  to  workers  is  concerned  then  they  should  also.  have  the  right  to.  inspect

 Government  should  bring  a  comprehensive  Bill  which  should
 be  devoid  of  all  drawbacks.  It  should  apply  to  public  sector,  Railway  and

 Railway  Workshop  workers.  Bonus  should  also  be  paid  to  the  employees  of

 Railway  and  the  Posts  and  Telegraph  Department.  In  the  end  I  would  like  to

 suggest  that  the  Bhoothalingam  Commission  should  be  reconstituted  and  a

 representative  of  workers  should  be  included  therein.  With  these  words  I  con-
 clude.

 श्री  प्रसन्न  भाई  :  उपाध्यक्ष  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए

 खड़ा  हुआ  हूं
 ।  आरम्भ  में  मँ  श्रम  मंत्री  को  बधाई  देना  चाहूंगा  जिन्होंने  श्रमिकों

 के
 उस  अधिकार  को

 वापस  लौटा  दिग  है  आपात  स्थिति  के  दौरान  25  सितम्बर  1975  को  एक  अध्यादेश  जारी

 करके  उनसे  छीन  लिया  गया  था  और  जिससे  पूंजीपतियों  को  लाभ  और  मजदूर  वर्ग  को  हानि  हुई  ।

 यद्यपि  ने  जो आजकल  विपक्ष  में  बेठे  है,उस  समय  उस  अध्यादेश  का  विरोध  नहीं  किया

 किन्तु  अब  उन्हें यह  अवसर  मिला  है  कि  वे  अपनी  गलती  ठीक  करें  ।  मुझे  आशा  है  कि  वे  इस  विधेयक

 का  anda  वर्तमान  सरकार  में  दोष  ढूं  *
 बिना  ही  करेंगे

 ।

 इस  प्रश्न  के  बारे  में  विवाद  चला  रहा  है  कि  घाट  में  चल  रही  कम्पनियों  को  बोनस  देना  चाहिए

 अथवा  नहीं  ।  og  प्रश्न  नहीं  है  ।  कपड़ा  मजदूर  संगठन  ने  1955  में  अहमदाबाद  के  कपड़ा  मजदूरों

 की  ओर  से  उद्योगपतियों  के  साथ  एक  ea fas  करार  किया  था  जिसमें  इस  बात  पर  सहर्मात  हो  गई

 थी  कि  उद्योग  को  मजदूरों  को  चार  प्रतिशत  बोनस  देना  चाहे  उसे  लाभ  हो  अथवा  हानि

 इसका  मतलब  यह  है  कि  ऐसे  ए  ककों  को  भी  संमजन  के  सिद्धांत.पर  बोनस  दना  जो  घाटे  में  चल

 यह  करार  औद्योगिक  शान्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  fart  गया  था  ।  अतः  यह  कहना  ठीक

 नहीं  है  कि  घाटे  में  चल  रहे  एकक  बोनस  का  भूगतान  नहीं  कर  सकते  ।  यह  निस्संदेह  सिद्ध  हो  गण  है  कि

 एसे  पर  बोनस  के  भूगतान  से  दुष्प्रभाव  नहीं  पड़ेंगा  ॥

 मेँ  श्रम  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  जीवन  बीमा  निगम  के
 कमंचा  रियों

 के  साथ  किये  गये  अन्याय  की

 ओर  भी  दिलाना  चाहता  हूं  पहली  सरकार  ने  एक  विधेयक  लाकर  एक  faqetia  करार  को  समाप्त

 कर  दिया  था  जिसके  अन्तगंत  उन  को  बोनस  faaar  था  ।  मैँ  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध

 करूंगा  कि  वह  इस  FACT  की  ओर भी  ध्यान दे
 ।
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 Payment  of  Bonus  (Amendment)  Bill
 Agrahayane  16,  1899  (Saka)

 [sit  sun
 सई  deat]

 ज़नता च च्
 सरकार  ते  अब  अपना  कर  fear  है  और  आपात  स्थिति  से  पूर्व  की  स्थिति  लाकर

 मजदूरों  को  बोनस  का  अधिकार  दरे  दिग  है  अब  ag  देश  के  मजदूर  वर्ग  पर  है  कि  वह  इस  पर

 अपनी  अतुक्ल  प्रतिक्रिण  दिखाये  और  देश  में  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाये  |

 Maa  waa  gert  :  उपाध्यक्ष  इस  faqog  को  लाने  के  लिए
 मंत्री  महोदय  बधाई  के  पात्र  हूँ  ।  यह  स्वागतयोग्य  बात  है  कि  अब  कानून  के  आधार  पर  8.  33

 शत  बोनस  न्यूनतम  बोनस  हो  गई  है  ।  STar  बोनस  की  से  ण्ह  सुरक्षा  हो  जायेगी  fa

 दू्सें  को  बार  ait  इसके  लिए  away  न  करता  पड़ेगा  |
 परन्तु  मंत्री  adie  को  साहस  करके  बोनस  की

 20  प्रतिशत  को  अधिकतम  सीमा  को  भी  समाप्त  कर  देना  चाहिए  था  ।  इस  बात  पर  श्रमिक  वर्ग  में

 असंतोष  है  और  इसी  बात  से  ag  at  लम्बे  समय  से  आन्दोलित  रहा  है  ।  मै  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि

 बोनत  भूगतान  के  लिए  कोई  पुर्व-शर्त  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इसके  लिए  केवल  एक  ही  शर्त  पर्याप्त  है  और

 ag  है  कि  मजदूर ते  उत्तर  बच  क्रारखानि  में  काम  far  हो  जिसके  लिए  बोनस  दिग  जा  रहा  है  ।

 आपात  स्थिति  में  जब  ag  अधिकार  arta  faat  गया  उस  बारे  में  बोलते  हुए  मंत्री  महोदय

 उन  मजदूरों  की  सराहना  क  रना  भूल  गये  जिन्होंने  आपात  स्थिति  के  दौरान  भी  बोनस  को  समाप्त  किये

 जाने  का  विरोध  किया  था  |  ब्रम्बई  में  15  अक्तूबर  1976  को  हजारों  लाखों  श्रमिकों  ने  बोनस  के

 मामले  को  लेकर  हड़ताल  की  थी  ।
 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  और  मिलों  के  मजदूरों  ने  20  अक्तुबर  को

 हड़ताल  की  थी  ।  जनवरी  1976  में  पुरे  देश  में  बड़े  प  माने  पर  श्रमिको ंने  धरना  दिख  था  और  बोनस

 के  मामले  पर  लगभग  20,000  मजदूर  जेलों में  गये  थे
 ।  और  उन  पर  अभी  तक  मुकदमें चल  रहे  है

 ।

 डायनामाइट  जेसे  मामले  तो  वापस  ले  लिए  गये  है  परन्तु  श्रमिक  वग  को  आपात  स्थिति  से  लड़ने  के  लिए

 कोई  श्रेय  नहीं  दिया  गया  है  '  इसी  प्रकार  1974  की  हड़ताल  का  मुख्य  मुद्दा  बोनस  ही  था ।

 ~ aTay  भी  रेल  कमंचा  रियों  पर  से  वापस  नहों  लिए  गये  हूँ  भो  उन  दिनों  जेल  गई  थी  और  मेरे

 पर  मुकदमा  भी  अभी  तक  चल  रहा  है
 ।  रेलवे  मजदूरों  की  ओर  भी  इस  संदर्भ  में  ध्यान  दिया  जाये  ॥

 आपको  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  केरल  प्रदेश  की  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार

 के  अध्यादेश  की  अवहेलना  की  थी  और  उसने  1975  और  1976  में  श्रमिक  वर्ग  का  पक्ष  लिय  था

 और  उन्हें  बोनस  दिया  था  '  अतः  मंत्री  महोदण  को  स्यगित  मजूरी  हैਂ  के  सिद्धान्त  को

 मान्ण्ता  देती  चाहिए  ।  आपको  वे  वायदे  पूरे  करने  चाहिए  जो  आपने  मजदूरों  के  साथ  किये  थे  और

 उन्हें  घोखा  नहीं  देना  चाहिए

 आप  यह  जानते  है  कि  नियोक्ता  प्रतिवर्ष  कमंरचा  को  धोखा  देने  के  लिए  अपने  लेखों  में  हेरफेर

 करते  ह  हमने  इस  विषय  में  लेखों  की  जांच  की  भांग  की  है  ।
 कमंचा  रियों

 को  अधिक  fear

 जाना  चाहिये  लेकिन  सरका र  ने  उनके  लिये  दरवाज़े  बन्द  कर  दिय  हँ
 '  लाभ  में

 वुद्धि  होने
 के  बावजूद

 कमंँ चा  रियों  की  उत्पादन  लागत  में  हिस्सा  कम  हो  गया  है  ।  रिजवें  बैंक  ने  है  fa  उनका  हिस्सा

 घटकर  14.  प्रतिशत  रह  गया  है  ।  हमने  इस  बारे  में  अनेक  संशोधन  दिये  ह  ।  हमें  आशा  है  कि  मंत्री

 महोदय  कर्म  चारियों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारे  संशोधन  स्वीकार  करेंगे  |

 Shri  asen  (Deoria)}:  I  congratulate  the.  Minister  for  introducing  this

 Bill.  Bonus is  not  a  tip.  It  does  not  depend  on  the  mood  of  the  owners.  It

 is  our  right.  Nothing  was  done  by  the  oppositions  to  protest  against  the

 willifying  of  Bonus  Act  during  emergency.  We  were  in  jails  at  that  time
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 पै  1977

 बोनी
 विधि

 but  our  collea
 als  submitted  an  amendment  d

 gues  outside  raised  this  issue  in  almost  every  factory.  I  have

 quested  that
 emanding  ten  percent  bonus  and  has  re-

 this  Act  should  be  applied  to  all  establishments.  The  owners
 distribute  the  profits  amongst  themselves  in  the  name  of  development  and
 show  loss  in  th  eir  establishments  and  in  this  way  they  refuse  to  pay  anything
 to  the  workers,  This  tendency  should  be  stopped.

 It  should  not  be  for  one  year  only.  Some  improvement  should  be  made
 in  it  and  it  should  be  implemented  for  ever.  There  should  be  a  provision  for
 right  of  employinent.  This  is  our  right  and  it  should  be  added  in  section  19
 in  Fundamental  Rights.  In  case  Government  is  not  in  a  positions  to  provide
 employment  it  should  give  employment  allowance.  There  should  also  be  a

 provision  to  right  to  recall.  In  case  the  members  of  Parliament  and  Assem-
 blies  do  some  wrong  the  people  should  have  the  right  to  recall  them  back.
 In  case  the  negotiations  between  the  workers  and  the  owners  fail  the  workers
 should  have  the  right  to  strike.  I  requests  the  hon.  Minister  that  our  senti-
 ments  should  be  taken  into  consideration  while  giving  a  reply.  I  congratu-
 late  the  hon.  Minister  for  bringing  this  Bill.

 al  सो०  एस०  caw  (&3##) )  :  मंत्रो  महोदय  द्वारा  पूछे  गये  प्रमुख  प्रश्नों  का  उत्तार  देने

 के  बाद  डो  ag  कहा  जा  सकता  है  कि  ve  fades  प्रगतिशोल  है  अथवा  नहीं  ।  इस  बारे  में  ag  बात

 भो  an  डो (ह  फि  विधेयक  बोस  के  सिद्धांत  को  आस्यणित  मजूरी  स्वीकार  करता  है  अथवा  नहीं  ।

 दूसरे  कग  विधेण्क  द्वारा  अपात्‌  स्थिति  से  पूवे  को  स्थिति  को  बहाल  किण  जायेगा  ?  क्या  विधेयक

 में  जतता  पार्टी  के  सदस्पों  द्वारा  सरकारी  विभागीय  कर्मचारियों  और  रेलवे  और

 तार  कमंचा  रियों  को  दिये  गये  आश्वासन  शामिल  किये  जायेंगे  ?

 सभा  को  पता  है  कि  अनिवाय  जमा  योजना  का  कश  बना  ।  सरकार  ने  अनिवार्य  जमा  राशि  को

 भविष्ण  निधि  में  जमा  करने  का  प्रयास  किया  इस  बारे  में  विरोध  far  गया  ।  जनता  पार्टी  ने  faryan

 को  पारित  किया  ।  लेकिन  राज्य  सभा  में  विपक्ष  द्वारा  विरोध  किये  जाने  पर  सरकार  ने  इस  पर  जोर

 नहीं  दिया  ।  आस्थगित  मजूरी  प्रणाली  केवल  वर्ष  1955  में  आरम्भ  नहीं  की  गई  थी  ।  यह  aga  पहले

 आरम्भ  को  गई  थी  ।  एक  सम्मेलन  में  यह  निणेठ  लिया  गया  था  कि  चाहे  लाभ  हो  अधवां

 न
 हो  प्रत्येक  औद्योगिक  प्रतिष्ठान  को  चाहे  उनमें  कमंंचा  रियों

 की  संख्या  कितनी  ही  हो  «4  प्रतिशत  बोनस

 आस्थगित  मजूरी  के  रूप  में  दिया  जाना  चाहिये  ।  वर्ष  1965  में  बोनस  अध्यादेश  लाया  गया  जिसमें

 न्यूनतम  4  प्रतिशत  बोनस  दने  की  व्यवस्था  थी  |

 श्रम  मंत्रियों  के  दिल्‍ली  में  हुए  एक  सम्मेलन  में  ०ह  मांग  उठाई  गई  कि  बोनस  को  बढ़ाकर  4

 शत  के  स्थान  पर  33  प्रतिशत  fear  जानां  अन्त  में  8.  33  प्रतिशत  बोनस  देना  स्वीकार

 किया  गया  ।  लेकिन  क्मचा  रियों  ने  इसे  स्वीकार  करने  से  इंकार  किया  ।  इसके  बाद  बोनस  आयोग

 की  नियुक्ति  की  गई  ।  बोनस  आयोंग  के  अपने  अन्तरिम  प्रतिवदन  के  आधार  पर  प्रथम  अध्यादेश  जारी

 कियां ray  जिसमें  एक  वष॑
 तक  8.  33  प्रतिशत

 बोनस  देने  की
 व्यवस्था

 की  इनके  तिवषं

 इस  बारे  में  अध्यादेश  ard  किये  गधे  ।  उक्त  faarer  को  स्वीकार  कर  लिखे  Tat  ।  लेकिन

 कार  ने
 इस  बारे  में  अभी  तक  निर्णय  नहीं  लिग  है  कि  इसे  स्थायी  बनाया  जाये  अथवा  नहीं  ।
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 हमारा  ag  दृष्टिकोण  और  मांग  है  कि  8.  प्रतिशत  बोनस  देने  की
 व्ण्वस्था

 को  स्थायी  fear

 जाना  चाहिये  |  लेकिन  इस  बारे  में  af  तिवष॑  बिनी  लाया  जाता  एसा  1974  तक  चला

 वर्षों  1975  में  aearay  इस  लिये  जारी  नहीं  fear  गया  क्योंकि  उस  समय  आपात  स्थिति  लागू हो  गई

 थी ॥

 कार्यकारी  स्मिति  और  प्रत्येक  कामिक  संघ  ने  अध्यादेश  जारी  करने  की  मांग  की  ।  लेकिन  एसा

 नहीं  किया  वर्ष  1976  में  यह  अध्यदेश  जारी  किया  गया  कि  फालतु  लाभ  होने  पर  ही  बोनस

 दिया
 जायगा  |  हमने  इसमें  कु  छ  संशोधन  करने  की  व्यवस्था  करवा  दी  और  वह  यह  कि  उक्त  उपबन्ध

 को  उन  औद्योगिक  कमेंचा  रियों  पर  लागू  नहीं  किया  जायेगा  जिन्हें  न्यूनतन  मजूरी  मिल  रही  पहले

 यह  सब
 न्यूनतम  मजूरी  प्राप्त  करने  ‘ale  कमंचा  रियों  पर  लागू  होता  था

 वर्ष  1976  के  अन्त  में  जह  अधिसूचना  जारी  की  गई  कि  चाहे  लाभ  हो  अथवा  न  हो  और  चाहें

 एक  पसे  का  ही  लाभ  हो  100  रुपय  न्यनतम  बोनस  दिया  जाय  |

 इस  सम्बन्ध  मख्त  परिवतंन  og  है  कि  कम  चा रियों  को  खातों  की  जांच  का  अधिकार  होगा  चाहें

 q  लेखा  परीक्षित  खाते  ही  क्यों  ग्ह  भी  कहा  गया  है  कि  न्गयाधिकरण  को  लेखा  परीक्षित

 खातों  को  भी  पुनਂ  खोलने  का  अधिकार  न्यायाधिकरण  को  खातों  में  किये  गय  व्यय  पर  आपत्ति

 करने  और  उन  खातों  की  जांच  के  लिपे  नपे  लेखापरोक्षक  नियुक्त  करने  का  अधिकार  होगा  जिनके

 बारे  में  कमंचा  रियों  न ेआपत्ति  की  है  ।
 जहां

 तक  उत्पादित  बोनस  का  प्रश्न  है  इस  बात  पर  सहर्माति  हुई

 की  ईसकी  सीमा  समाप्त  कर  दी  जायेंगी  ।  ag  स्थिति  तब  थी  जब  देश  में  निर्वाचन  हुए  ।  अब  मंत्री

 महोदय  से  में  यह  जानना  चाहुंगा  कि  कण  कमंचाियों  को  पहले  के  समान  खातों  की  जांच  की  अनुमति  दी

 जायंगी  |  श्रीमतो  पावती  कृष्णन  ने  कहा  कि  8  प्रतिश्त  बोनस  बहाल कर  दिया  गया  एसा  नहीं

 हुआ  यह  केवल  एक  ay  के  लिये  बहाल  किया  गया  है  ।  यह  card  कानून  नहीं  आग  के
 लिय

 कुछ  नहीं  किया  गण  है  ।

 रेलवे  कमं चा  डाक-ता र  कमं चा  विभागीय  कमं चा  रियों  को  न्यूनतम  बोन्स  अवश्य  दिया

 जाना  चाहिए  |

 सरकार  ने  यह  काय  पूरे  दिल  से  नहीं  किय  है  अत  म  इसके  लिये  सरकार  को  धन्यवाद  नहीं दे

 सकता |

 ी  क  ०  मायातवर  (festa)  में  कुछ  शर्तों  के  साथ  विधंग्क  का  समथन  करता हू

 कहा  गया  है  कि  विधेयक  का  उद्देश्य  कांग्रेस  सरका र  द्वारा  आपात  स्थिति  के  दौरान  की  गई  शरारत

 को  दूर  करना  लेकिन  इससे  कमं  चारी  वग  के  उत्थान  में  कोई  सहायता  नहीं  मिली  है  ।  यह  तो

 पुरानी  शराब  को  नई  बोतल  में  रख  देने  के  समान  है  (azaatarg )  सरकार  ने  इस  विधेयक  में

 चारियों  के  उत्थान  और  कल्याण  के  लिये  कोई  भी  नहीं  की  यदि  सरकार  वास्तव  में

 BAA  वग  का  उत्थान  और  कल्य्गण  चाहती  है  तो  इन  उपबान्ध  को  भूतलक्षी  प्रभावी  होना च चाहयप

 था  ।  बोनस  को  सभाप्त  करने  के  कारण  कमंचारी  वर्ग  की  हुई  भारी  हानि  का  कोई  मुआ  वज्य  नहीं

 दिया  गया  है  ।
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 16  1899  (1%)  बोनस  संदाय
 विधेय

 बोनस  के  सम्बन्ध  में  20  अथवा  25  प्रतिशत की  कोई  सीमा  लाग  नहीं  होनी  चाहिये  ।  इससे

 कमंचा रो  वग  को  काम  के  लिये  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  ।  कम चा  री  at
 ं

 को  उत्पादन  में  बृद्धि  के  अनुपात
 में  बोनस  प्राप्त  करने  का  afaatt  होना  20  प्रतिशत  की  अधिकतम  सीमा  को  समाप्त

 कर
 कमेरा  रियों

 को  उसादन  में  हुई  वद्ध  के  अनुपात  में  बोनस  tear  जाना  चाहिये  |

 जब  सरकार  विपक्ष  में  थी  तो  रेलवे  कमं  चारियों  को  बोनस  देने  की  भांग की  जाती  रही  थी  ।  अब

 वह  सत्ता  में  आ  गई  हूँ  तो  उसने  अपनों  सब  माप  समाप्त  कर  a  इस  बारे  में  कोई  दुहरी  नीति

 नहीं  डोनी  चाहिये  ।  मै  यह  अनरोध  करूंगा  कि  बोनस  की  20  प्रतिशत  की  अधिकतम  सीमा

 समाप्त  को  जानो  चाहिये  ।  इन  शर्तों  के  साथ  विधेयक  का  स्वागत  करता हुं  ।

 श्री  चित्त
 बसु  ):

 में  अपनी  कुछ  टिप्पणियों  के  साथ  विधे०क  को  समर्थन  करता  हुँ  |

 fayor a
 की  सबसे  घड़ी त्र टि  यह  है  कि  यह  केवल  एक  बर्ष  के  लिये  जोवन  बीमा

 निगम
 के  साभले

 में  इसने  संसद  के  afafaca  का  निरसन  नहीं  किया  सरकार  ने  कमंचारियों  इस  भांग  को

 स्वीकार  नहीं  किया  है  कि  बोनस  भूतलक्षी  प्रभाव  से  feat  सरकार ने  भूतरलिंगम  स्मिति  नियुक्त

 कर  कमंचारियों  के  के  लिये  कुछ  नहीं  किय  है  ।  बोनस  को  मांग  को  समाप्त  करने  के  लिये

 wat  किया  गया  है  ।

 Shri  Manohar  Lal  (Kanpur):  I  whole  heartedly  support  the  Bonus  Bill

 presented  by  the  hon.  Minister.

 The  opposition  Members  have  just  stated  that  bonus  is  the  right  of  the
 workers  and  they  have  given  their  conditional  support  to  this  Bill.  I  want  to

 know  when  this  Bill  was  scrapped  during
 emergency

 why  did
 पट

 not  make

 efforts  to  restore  it?

 There  might  be  some  defects  in  it  and  they  should  be  removed

 There  should  not There  is  a  great
 unrest  in  the  Country  due  to  bonus.

 be  any  disparity
 in  the  matter  of  bonus.  The  hon.  Minister  should  consider

 it  and  bring  parity  in  this  matter.  also  want  to  request  you  that  an  early  deci-

 sion  should  be  taken  with  regard  to  national  wage  policy  so  that  the  unrest

 prevailing  amongst  the  workers  may  be  removed.

 With  these  words  I  support  the  Bill

 श्री  बसन्त  साठ  )  :  कण  मंत्री  महोदय  को  उच्चतम  न्याय
 लथ  के

 उक्त  निणंय
 की  जानकारी

 है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  जिन  मामलों  में  संवुलन-पत्नों  पर  आपत्ति  की  गई  है  उन  मामलों  में  न्यायपालिका

 द्वारा  संतुलन-पत्नों  की  सत्यता  को  जांच  की  जा  सकता  ।  घारा  13  के  द्वारा  सरकार  निर्धारित

 कानन से  पीछे  हट  रही  क्या  सरकार इस  बारे में  विचार  करेंगी  ?
 प्रेस  यूनियन  ने  किसो  मालिक

 से  8.  33%,  '  से  afer  बोनस  देने का  करार  किया
 धारा  17

 के
 अनुसार  इसके  लिय

 भी  हमें

 सरकार  की  अनुमति  लेनी  होगी  !  क्या  सरकार  इन  दोनों  बातों  के  बारे  में  विचार

 Shri  Harikesh  Bahadur  (Gorakhpur):  I
 congratulate

 the  hon.  Minister  of

 Also Labour  for  restoring  the  pre-emergency  position  in  respect  of  bonus.

 1  would  ‘request  him  to  consider  sympathetically  the  case  of  bonus  to  rail-

 waymen.
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 हुरोकेश  teTZT] ]

 Twelve  workers  including  two  from  mill-ownets’  side  were  killed  in  a
 clash  in  Kan  pur.  Such  incidents  might  occur  in  future  also  in  case  the  labour
 d  isputes  are  not  looked  into  and  settled  without  delay,

 TINT  काय  तया  ८. हूँ |  संतरों  (>7\  :  श्रोमत्‌, इस इस  विधेयक  के  मुख्य  प्रावधानों  का

 आम  तोर  पर  स्त्रांगत  हुआ  है  तथा  8.  33  प्रतिशत  के  सोविधिक  न्यूनतम  बोनस  को  बहाल  करने

 का  सभो ने  cams  फि है  आलोचना  केवल  इस  बात  को  लेकर हुई  हैं  कि  इस  विधेयक  में  कुछ
 ara  बातों  का  भो  समावेश  नहीं  किया  गया  है  ।

 मैंने  अ  ce  में  हो  सरकार  की  यह  मन्शा  स्पष्ट  कर  दो  थो  कि  az  अध्यादेश  जिसको  वैध  करने

 हेतु  यह  विधेयक
 पेश  किया  गया  केवल  तात्कालिक  स्थिति  से  निपटने के  लिये  जारो  किया  गया

 था  जिंस  में  विलम्ब  करना  हितकर  त  होता  |  सरकार  का  यह  इरादा  नहीं  था  कि  हम  अवसर  पर

 बोनस  संबंधी  सभो मा  मलों  के  बा  रे  में
 अपना  रृष्टिकोण

 अन्तिम  रूप  से  स्पष्ट  कर  दे  ।  विधेयक  को

 इसके  इसमें  निहित  8.  33  प्रतिशत  बोनस  देने  को  अवधि  और  इस

 शत  के  ईजावा  कतिपय  करोरों  अंथंवा  gal  पर  परस्पर  समझौता  करने  के  श्रमिकों  के  अधिकारों  को

 लेकर
 को  गई

 बोनस  को  राशि
 में  she  ग्  मांग  भो  को  गई  तथा  निवेश  भत्ते  का  भो  जिक्र  किया

 गया है  ।

 पिछनीं  सफीर  ने  तो  बोतस  अधिनियम  का  नाम  हो  बदल  दिधा  था  ।  इस  के  शोषक  को

 STAT  में  काम  कने  वाले  व्यक्तियों  को  बोनस  को  अदायगी  तथा  तत्संबंधी  बा  तों  की  व्यवस्था  करने

 बाला  अधिनियम  से  बंदेल  कंर  उपकंमों  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  को  लाभ-उत्पादन  अथवा

 उत्पादकता  के  आधार  पर  बोनस  को  अदायगी  तथा  तत्संबंधी  व्यवस्था  करने  वाला  करें

 दियाथा  ।  ऐसा  करना  बोनस  को  आस्थगित  मजरो  के  सिद्धान्त  स ेनिकालना  था  ।  ः वषं  1976

 में  जब  यह  विधेयक  पहलों  बा र  सभा  के  सम्मुख  पेश  किया  गया  था  तो  माननीय  सदस्य  श्री  सो ०  एम०

 स्टीफ़न  ने  उका  स्वागत  किया  था  |  वह  अपनी  भाव-पटुता  से  संभव  की  असंभव  तथा  तकंहोन  को

 तकसंगत  प्रदर्शित  कर  देने  में  मांहिर  हैं  ।  .  उन्होंने  उसे  देश  में  औद्योगिक  संबंधों

 के  क्षेत्र  में  एक  नया  अध्याय  बताया  था  |

 जनता  पार्टी  के  पत्न  में  केवल  यही  वाक्य  नहीं  कहा  गया  है  कि  बोनस  एक  स्थगित  वेतन

 है  vat  समेकित  मजूरो  आय-मूल्य  नोति  की  आवश्यकता  को  बात
 भी  है

 ।  उसमें  यह  भी

 कहा  गया  है  कि  अतिरिक्त  उत्पादन  किया  जाये  और  कम चा  Feat  को  बढ़े  हुए  उत्पादन  और

 कता  के  लाभ  में  उचि  च  हिस्सा  मिले  ।  अततः  सरकार  को  बोनस  संबंधी  धारणा  को  इन  तौन  मुख्य  बातों

 के  सेदभ  में  समझना  होगा  |

 जहां  तक  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  का  प्रश्न  है  हम  उसे  बढ़ा  नहीं  रहे  हें  बल्किं  जो  इसका

 विक  क्षेत्राधिकार  था  उसे  यथास्थिति  ला  अगर  आप  कहें  कि  यह  क्षेत्र  अपर्याप्त  है  तो  फिर  यहं

 एक  अलगं  बात  है  ।  यह  मांग  तो  हमेशा हो  देश  में  रही  है  कि  रेल  तथा  डाक  कंमंचा  रियों  के  बाद  के  सभी

 सरकारो  कर्मचारियों  को  भों  इस  अधिनियम  के  अस्तगंत  लाया  जाये  |  इस  कीं  अर्थ  तो  ag  होंगी  कि

 धारा  32%  अन्तगंत  सभो  प्रतिबंध  हटा  दिये  जायें  ।  इस  का  प्रभाव  यह  होगा  कि  उपक्रमों  की  वह  सुची

 भो  हीं  जागी  जिन  परे  x at 2  अधिनियम  art  नहीं  होता  ।  भूतपूर्व  सरकारे  नें  भी  ag  शायद

 ear  नंड़ीं  fear  थी  कपों कि  क्षेत्राधिकार  को  बढ़ाने  का  संबंध  उपंक्रमों  की  आ  far  उपयोगिता  और

 देश  की  आधिक  प्रगति  से  है  ।
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 7  1977
 ot  उत्तर  प्रदेश  के  चार  Pereit  के  आर्थिक  पिछड़ेपन  को

 काय
 3

 दूर  केरने के  लिए  वाही  के  बारे  में  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महों  देय  :  आप  अपना  भाषण  कल  फिर  जारो  रख  सकेंगे  ।

 टाम

 पूर्वी  उत्तर  Hef  के  चार  जिलों  के  tira  पिछ
 ७

 को
 दूर  करने  के  लिये

 कार्यवीही के  बारे  में  प्रस्ताव

 ‘MOTION  RE.  STEPS
 NESS  OF  FOUR

 FOR  REMOVAL  OF  ECONOMIC  BACKWARD-
 DISTRICTS  OF  EASTERN  UTTAR  PRADESH

 श्री  यादवेंद्र ta
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  यह  सभा  खेद  व्यक्त  करती  हैं  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  चार  जिलों  का  आर्थिक  पिछड़ापन

 दूर  करने  के  लिए  का्यवाहो  करने  के  बारे  में  योजना  आयोग  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 द्वारा  1962  में  गठित  सं  युक्त  अध्ययन  दले  की  सिफारिशों  को  सरकार

 द्वारा  अभो  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  1”

 Not  only  U.P.  but  parts  of  several  other  states  are  also  very  backward
 ‘anid  Voice  should  be  raised  from  those  areas  also  for  the  development  of  these

 It  is  true  that  Patel  Commission  was  constituted  in  1962  and  it  is  1977
 now  but  nothing  has  been  done  to  implement  its  recommendations.  This  is a
 big  blot  on  the  Govt.  of  India  who  is  responsible  for  all  that.  Certainly  Janta
 Govt.  is  not  to  blame  for  this.  The  responsibiity  is  of  those  who  are  now

 sitting  in  the  oppositions.  They  did  not  fulfil  their  responsibility  and  the
 result  is  that  these  areas  became  further  backward.  Whereas  the  per  capita
 national  income  1056  from  Rs.  251.54  in  1961  to  Rs.  780.97  in  1974;  the  per
 capita  income  in  U.P.  rose  firom  Rs.  261.54  to  only  Rs.  268.00  in  1974.  Seventy
 percent  of  our  600  million  people  are  living  below  poverty  line.  Our  rupee
 85  suffered  a  devaluation  upto  30  per  cent.  And  thus  the  average  income  of
 the  people  living  below  poverty  line  is  only  30  to  35  paise  per  day.  Can  these

 ‘people  arrange  for  their  bread,  clothes,  house  and  education  or  medical  treat-
 ment  within  this  meagre  income?  No,  they

 matriculates  and  only In  my  district  Jaunpur  there  are  4,97,005  under
 There  are matriculates  out  of  a  total  of  5,69,050  educated  people.

 only  four  engineers  and  two  doctors.

 Eastern  Uttar  Pradesh  has  always  been  neglected  just  because  the  people
 of  this  area  never  submitted  to  slavery  and  always  revolted  against  any  re-

 pression.  Since  this  area  returned  a  determined  oppositions  the  area  was

 always  a  victim  of  neglect.  The  result  is  that  the  inhabitants  have  been  com-

 pelled  to  run  away  to  other  places  for  better  livelihood.  These  people  have

 always  been  looked  down  upon  just  because  of  their  backwardness  and

 pathetic  state  of  living.  Their  poverty  has  been  of  so  much  magnitude  that  the

 Harijans  there  are  often  seen  picking  up  grains  from  dung,  In  Chaitra  we  can

 see  an  open  competition  between  the  birds  and  poor  people  for  picking  grains

 Jying  scattered  on  the  ground.  As  the  report  of  Patel  Commission  puts  it

 a  farmer  of  eastern  U.P.  produces  only  so  much  as  to  feed  him  only  for  one

 For  the  rest  of  11  months  he  has  to  live  on  debts,  This  has  resulted

 im  more  than  200  per  cent  idebtedness  in  that  area.

 Many  people  have  itr  the  Housé  shed  tears  for  the  Harijans.  May  1  know

 ‘how  many  of  them  who  own  plenty  of  land  have  giver  a  part  thereof  to  the  poor
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 Motion  Re.  Steps  for  Removal  of  Economic  December  7,  1977
 Backwardness  of  Four  Districts  of  Eastern
 Uttar  Pradesh

 [at  ‘ QTTarT

 The  principal  source  of  income  f
 which  is  called  a  cash-

 or  people  in  eastern  U.P.  is  sugar-cane
 crop.  The  production  per  hectre  is  3,113  kg.  whereas  it

 is  8,747  per  hectare  in  Andhra  Pradesh  i.e.  three  times  that  of  eastern  U.P.
 despite  the  fact  that  the  land  in  eastern  U.P.  is  far  more  fertile  than  that  in
 other  parts  of  the  countr  y  what  is  the  reason,  then  for  such  a  low  production?

 t  is  all  because  the  area  under  sugar  cane  is  unirrigated.  The  more  the  irriga-
 tion  facilities  the  more  production  of  sugar  cane  as  also  the  more  sugar  content
 therein.  But  because  of  less  sugar  content  our  sugar  came  fetches  a  price
 of  only  Rs.  12/-  a  quintal  where  the  dry  wood  meant  for  fuel  is  sold  at  the
 rate  of  Rs.  20/-  per  quintal.

 The  second  reason  is  that  in  our  district  Jaunpur—which  is  one  of  the  biggest district  of  U.P.  there  are  about  5  00,000  people  but  only  one  road—town
 Sultanpur  to  Mirzapur  via  Jaunpur.  Also  there  is  one  more  road  for  Jaunpur to  Sultanpur  via  Ballapur.  There  is  absolutely  no  other  road.  Jaunpur  is
 second  to  Farukhabad  only  in  respect  of  potatoes  production  but  for  want  of
 transport  facilities  the  cultivators  do  not  get  due  return  and  the  entire  pro-
 duction  produces  .  uneconomic.  Then  for  want  of  irrigation  the  production
 too  cannot  be  increased.  That  is  why  the  economic  condition  of  the  people
 there  is  deteriorating  day  by  day.  Labourers  have  run  away  to  other  cities
 like  Dhanbad,  Bombay  and  Calcutta  and  from  there  they  send  their  savings
 for  their  families  through  money  orders  which  amount  to  about  Rs.  6  lakhs  a
 month.  In  case  they  don’t  send  this  money,  the  inhabitants  of  this  area  are
 sure  to  starve.

 Such  a  situation  in  this  area  is  because  of  political  instability  and  for  want
 of  dynamic  leadership.  Many  projects  were  prepared  but  none  was  executed
 or  implemented.

 I,  therefore,  demand,  that  first  of  all  a  techno-economic  survey  should  be.
 conducted  in  that  area.  Secondly,  there  is  a  need  for  preparation  of  a  long-
 term  perspective  progress  based  on  local  resources  endowed  in  the  region  and
 needs  of  the  local  people.  Let  ask  for  Trade,  and  not  aid,  from  foreign
 countries.  Our  plans  should  be  based  on  our  local  resources  and  needs.  We

 Then  we  should can  certainly  develop  if  we  get  communication  facilities.

 get  facilities  for  irrigation  and  drinking  water.  Roads  and  railways  should  be

 provided.  Madiyahoo  and  Machhalishahar  tehsils  of  Jaunpur  have  no  roads.

 There  is  acute  scarcity  of  drinking  water  in  the  hilly  areas  of  Mirzapur.

 As  regards  carpet  industry,  the  Weavers  bring  their  raw-material  on

 cycles  from  Madiyahoo  and  Machhlishahar  tehsils.  One  cycle  can  car

 raw-material  of  only  one  carpet.  So  there  should  be  rail-line  between  Barsathi

 to  Bhadohi.

 Then  -an  economic  infrastructure  should  be  created  for  this  area,  other-

 wise  there  can  be  no  industrial  development.  We  need  power  also  for  that.  Re-

 gular  supply  of  electricity  is  also  much  needed.

 Besides  this  we  should  be  provided  with  financial  institutions  to  finance

 industries  and  the  rules  in  this  respect  should  also  be  easy  and  simple.  In  the

 field  of  education we  are  in  dire  need  of  technical  education.  Let  then  centre
 take  this  matter  in  their  own  hand.  The  Central  Govt.  should  take  up  the  deve-

 lopment  of  this  area  through  a  Development  Authority.
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 16  1899  (3a)  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  चार  Freet  के  आधिक  पिछड़ेपन
 को

 दूर  करने  के  लिए  कयंवाही  के  बारे  में  प्रस्ताव

 Water  is  the  first  requirement  for  our  agriculture.  We  need  double  and
 multiple  cropping  system.  We  need  fertilizers  and  other  agricultural  imple-
 ments.  For  all  these  we  need  money.  We  should  get  all  these  things  on  sub-

 sidised  rates  and  also  in  plenty.

 Sir,  the  condition  of  the  people  of  eastern  U.P.  is  very  pitiable.  The  former
 Government  has  been  playing  mischiefl  with  us  for  the  last  30  years.  Now  we
 need  at  least  Rs.  1200  crores  for  the  development  of  our  12  districts.

 With  these  words  I  request  the  hon.  Prime  Minister  to  look  into  our  needs
 and  give  necessary  assurance  for  the  development  of  eastern  U.P.  where  as

 many  as  7.50  crores  people  are
 leading  a  life  of  utter  backwardness.

 श्री  एम०  ao  कृष्णप्पा  देश  में  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  ऐसे  क्षेत्र हें  जो

 कि  आर्थिक  रूप  से  अत्यघिक  पिछड़े  हुए  विभिन्न  आयोगों  ने  इस  संबंध  में  विचा र  किया  है  और  कुछ

 योजवाएं  भो  बताई  हैं  लेकिन  लगता  है  कि  विशेषकर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  को  ओर  उन्होंने  कुछ

 ध्यान  नहीं  दिया  ।  उत्तर  प्रदेश  में  भूमि  बहुत  उपजाऊ  है  इसने  हमें  प्रधान  मंत्रा  दिए  है  परन्तु  फिर

 भी  यह  बहुत  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  ।  इस  राज्य  के  लोग  भी  बहुत  गरीब  है  ।  बस्ती

 पुर  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  और  भाग  बहुत  हो  पिछड़े  हुए
 है  ।  देश  के  इन  भागों  के  पुनर्गठन  को

 श्यकफ  है  ऊ  वहाँ  अधिक  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करनो  चाहिए  और  वहाँ  सिचा ई
 की  अधिक  से  अधिक  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  जनसंख्या

 में  वृद्धि  होने  पर  कुछ  लोगों  को  उस  क्षेत्र  से  हटा  कर  दूसरे  क्षेत्रों  में  बसाया  जाये  ताकि  भूमि  पर  बोझा

 न बढ़े  |  सरकारको  इन  लोगों  को  वहां  भेजता  चाहिए  जहाँ  कि  बड़ी  परियोजनाएं  लगाई  गई  हैं  ।  जिन

 क्षेत्रों  में  जनसंख्या  का  घनत्व  अधिक  है  वहीं  के  कुछ  लोगों  को  अन्य  क्षेत्रों  में  बसाने  के  संबंध  में

 कार  को  नियोजित  arta  हो  करनी  चाहिए  अते  सरकार  को  स्वयं  हो  योजना  तेयार  करके  कुछ  लोगों

 को  वहां  काम  दे  देता  जहाँ  कि  बड़ो  सिचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  काय  चल  रहा है  |  अगर

 सरकार  अ.धिक  घते  बसे  क्षेत्रों  में  से  जहां  कि  संसाधन  सी  faa  बहुत  से  लोगों  को  हटाकर  उन  स्थानों

 पर  भेज  दे  जहां  कि  बड़ो  परियोजना  एं  है  और  जिन  पर  इतना  अधिक  धन  व्यय  किया  गया  है  तो  बेहतर

 होगा  |  बहरहाल  में  यह  महसुस  करता  हं  कि  उतर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  के  विकास  कें  लिए  अभो

 बहुत  कुछ  करना  बानों  है  |

 Shri  Harikesh  Bahadur  (Gorakhpur):  I  am  thankful  to  you  that  you

 gave  me  opportunity  to  speak  on  such  important  matter.

 श्री  द्वारकानाथ  तिवारी  पीठासीन  हुए

 |  Suri  D.  N.  Trwarti  in  the  Chair

 The  report  of  the  Joint  Study  Group  for  districts  of  Eastern  U.P.  deals

 mainly  with  Ghazipur,  Azamgarh,  Deoria  and  Jaunpur  districts.  But  the  con-

 dition  of  other  districts  even  of  Lucknow  and  Varanasi  Division  is  not  very

 good,  the  report  says  that  this  area  could  not  be  developed  because  there  are

 no  proper  roads  and  effective  means  of  communication.  Therefore  for  the

 development  of  that  area,  roads  should  be  built  in  the  far  flung  areas.  Floods.

 are  common  in  the  eastern  part  of  Uttar  Pradesh.  The  agriculturists  should

 ‘be  provided  with  proper  irrigation  facilities.  Bunds  should  be  constructed  on

 rivers  prone  to  floods  which  cause  considerable  damage  to  crops.  The  con-

 struction  of  bunds  on  such  rivers  should  be  given  highest  priority..
 य
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 Motion  Re.  5  teps  for  Removat  of  Etonotiic  Agrahayana  16,  1399  (Saka)
 Backwargnes  of  Four  Districté  of  Eastern
 Uttat  Prades  h

 eee

 TIT]

 Proper  educational  faciliti¢s  are  not  available  to  the  Children  of  the  vil-
 Jag  es  because  there  are  no  schools,  At  least  one  Primary  School  rust  be  opén-
 ed  in  every  village  or  in  between  two  or  three  villages.

 The  local  resources  must  be  harnesse  d  to  Solve  the  unemployment  problem of  that  area.  Small  scale  industries  should  b
 apportunities  may  be  available  to  the  local

 €  opetied  there  so  that  employment

 structure  work  may  be  started  there  to  achie
 people.  I  may  submit  that  infra-
 ve  this  goal.  The  means  of  trans-

 port  are  iriadequate  in  this  area.  Work  of  conversi  on  of  metre  gauge  lines  into
 broad  gauge  should  be  completed  without  del  ay,  to  improve  the  trans  rt
 system.  The  eastern  U.P.  villages  lack  in  hospit  als  One  hospital  should  be
 opened  in  every  Panchayat  area  which  comprises  ten  villages.

 Shri  Brij  Bhushan  Tiwari  (Khalilabad):  The  aim  of  the  discussion  is  to
 draw  attention  to  the  economic  backwardness  of  eastern  districts  of  Uttar
 Pradesh.  The  Joint  Study  Group  which  was  constituted  to  survey  the  back-
 ward  districts  of  easter  Ut  tar  Pradesh  had  given  its  report  in  1964  and  drew
 a  real  picture  of  the  backwardness  of  those  areas  and  gave  some  suggestions
 to  remove  the  economic  The  need  of  the  hour  is  to  implement
 the  recommendations  of  study  Group  without  further  delay.

 There  is  a  vast  scope  for  the  development  of  eastern  districts  of  Uttar
 Pradesh  but  it  can  be  done  only  if  Government  changes  its  attitude  towards  the

 direction.
 people  of  these  areas.  The  previous  Government  did.  not  take  any  step  in  this

 It  is  said  that  the  people  of  this  areas  are  not  hard  workers.  But  I  do  not

 agree  with  this  contention.  In  the  eastern  parts  of  Uttar  Pradesh  the  rivers

 generally  remain  in  spate.  This  results  in.  the  destruction  of  agricultural  land.
 Those  farmers,  whose  lands  are  washed  away  in  the  floods  should be  rehabili-
 tated  properly.

 It  is  necessary  to  encourage  smal]  and  cottage  industries  based  on

 agriculture  to  remove  the  economic  backwardness  of  this  area.  The  branches

 of  financial  institutions  should  be  opened  in  these  areas.  Tourists  spots  can  be

 developed  in  these  areas.  Since  there  is  a  vast  scope  of  development  in  this

 atea,  a  survey  may  be  carried  out  to  find  out  how  economic  prosperity  can

 usher  in  this  part  of  the  country  by  maximum  utilisation  of  resources.  A  time

 bound  programme  should  be  prepared  to  implement  the  recommendations  of

 this  survey  group.

 should  motion Shri  Ram  Sagar  (Saidpur) :  Everyone  support  this

 because  its  aim  is  to  draw  the  attention  of  the  Government  to  the  economic

 backwardness  of  the  eastern  districts  of  Uttar  Pradesh.  The  Patel  Commission,

 set  up  to  suggest  measures  to  remove  the  economic  backwardness  of  eastern

 Uttar  Pradesh,  had  given  its  recommendations  particularly  regarding  Ghazipur,
 These  should  be  implemented  without  further

 Jaunpur,  Azamgarh  and  Deoria.

 delay.  Due  to  this  wrong  economic  policies  of  the  previous  Government,  three

 districts  are  ‘still  backward.  The  density  of  population  in  this  area  has  increas-

 ed  and  proper  attention  has  not  been  paid  to  the  development  of  agricultural

 land.  Measures  should  be  takén  to  reclaim  the  barren  land.  For  this,  proper

 facilities  of  irrigation  should  be  provided.  Work  on  the  conversion  of  metre

 line  should  be  completed  without  further  delay. gauge  line  into  broad  gauge
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 7  1977  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश
 के  ज़ार  eet  के  आधिक  पिछड़  पन  को

 दर  करने  के  लिए  कार्यबाही  के  बारे  में  प्रस्ताव

 Encouragemett  should  be  given  to  set  up  industries.  For  this  p
 the  procedure  of  giving  licences  and  loans  should  be  simplified.  The  Goverm-
 ment  should  take  responsibility  for  the  establishment  of  industries  in  eastera

 districts.

 Attention  should  be  given  to  provide  educational  facilities  to  the  children
 or  harijans.  They  should  be  imparted  technical  education  so  that  they  can  be

 given  jobs  in  industries.  This  will  ease  unemployment  problem.

 Shri  Ramdluri  Shastri  (Padrauna):  I  congratulate  the  mover  of  the
 motion  that  he  drew  attention  of  the  Government  towards  the  economic  back-
 wardness  of  the  Eastern  districts  of  Uttar  Pradesh.  Although  the  Joint  Study
 Group,  constituttd  to  survey  these  districts  and  to  recommend  measures  for
 their  uplift  gave  its  report  in  1964  but  no  action  has  been  taken  till  now  in  this
 direction.  The  people  of  Deoria,  Azamgarh,  Jaunpur  and  Ghazipur  are  so

 poor  that  they  «an  neither  make  both  ends  meet  nor  afford  to  wear  clothes.

 Particularly  the  plight  of  people  belonging  to  Deoria  is  very  miserable.

 The  Government  should  take  measures  to  open  hospital  in  every  block  of

 villages  and  make  available  medicines  in  sufficient  quantities  there.  So  that  medi-

 cal  requirements  ण  the  people  may  be  met.

 The  children  of  poor  villagers  do  not  get  any  education.  Measures  should

 be  taken  to  provide  them  with  educational  facilities.  In  the  same  way  atten-

 tion  should  be  paid  to  make  available  potable  water  for  them.  It  is  my  sub+

 mission  to  the  Government  that  the  recommendations  of  the  Patel  Commission

 should  be  given  due  attention  and  steps  should  be  taken  to  implement  them

 witbout  delay.  A  special  authority  may  be  constituted  which  will  take  up  the

 work  of  the  development
 of  the  backward  areas  of  Uttar  Pradesh.

 Shri  Vasant  Sathe  (Akola)  The  mover  of  this  motion  deserves  congratula-
 tions  as  he  has  drawn  the  attention  of  the  Government  towards  economic
 backwardness  of  same  districts  of  the  country.  The  elemination  of  poverty  is
 a  vital  issue  so  other  questions  pertaining  to  it  should  be  looked  into.

 It  cannot  be  denied  that  black  money  still  exists  in  the  country  in  large

 quantities.  It  is  eStimated  that  black  money  worth  Rs.  20,000  crores  is  still
 in  the  hands  of  a  few  people.  Efforts  should  be  made  to  unearth  this  black

 money  and  invest  the  same  to  prepare  the  infrastructure  for  economic  develop-

 ment.  This  will  change  the  map  of  the  country.  A  phased  programme  may  be
 chalked  out.  This  can  include  plans  for  National  rivers  grid  system.

 The  villages  have.  no  purchasing  power.  Even  if  small  scale  industries  are

 located  in  the  villages,  they  will  not  find  customers.  Measures  should  be  taken

 to  their  purchasing  power  to  enable  them  to  buy  their  requirements.

 The  big  t  ts  have  captured  the  whole  matket.  A  National  Marketing
 Organisation  should  be  set  up  which  may  regularise  the  distribution  of  goods.

 Therefore,  it  is  necessary  for  the  Government  to  evolve  a  marketing  and

 distribution  system  im  the  ruml  areas  to  help  the  small  scale  industries  in

 developing  in  rural
 areas  since  small  scale.  industries  are  unable  to  compete  with

 the  large  scale  industries.
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 Motion  Re.  Steps  for  Removal  of  Economic  December  7,  1977
 Backwardness  of  Four  Districts  of  Eastern
 Uttar  Pradesh

 वा  —  a

 [Shri  Vasant  Sathe]

 This  is  not  the  problem  of  Uttar  Pradesh  but  it  relates  to  the  entire  country.
 It  is  the  duty  of  the  Government  to  ensure  that  the  economic  power  of  the
 country  is  not  allowed  to  be  concentrated  in  the  hands  of  a  few  capitalists.  It
 is  a  matter  of  great  concern  that  the  former  Government  could  not  succeed  in
 exercising  control  over  these  big  capitalists  and  the  present  Government  is  also
 not  taking  any  concrete  steps  in  this  direction.  If  the  capitalists  are  allowed
 to  play  with  the  economy  of  the  country  then  poverty  can  never  be  removed
 from  the  country.

 Shri  Rudra  Sen  Chaudhury  (Kaiserganj):  Sir,  I  represent  the  District  of
 Bahraich  which  is  on  the  Nepal  Border.  The  entire  area  is  situated  between
 two  rivers  that  is,  Ghaghara  and  Tapti  which  cause  flood  havoc  in  this  area.
 This  is  the  main  cause  of  the  backwardness  of  this  region.  Due  to  the  availa-

 bility  of  irrigaion  facilities  now  the  farmers  can  grow  only  sugar-cane  and

 paddy  in  this  area.  I  know  that  the  Government  has  undertaken  a  canal  project
 which,  after  its  completion  will  provide  irrigation  flacilities  for  kharif  crop  only.
 Sufficient  irrigation  facilities  for  both  the  main  crops  in  this  area  can  be  pro-
 vided  only  when  the  proposed  projects,  that  is  the  Karnali  project  and  Malu-

 dang  project  are  completed.

 I  would  like  to  request  the  hon.  Prime  Minister  that  he  should  pay  special
 attention  to  solve  the  irrigation  problem  in  this  area.  It  is  matter  of  concern

 that  the  former  Government  set  up  small  and  marginal  former  Development

 Agencies  in  each  of  Development  Blocks  in  this  Districts  of  Raibaraily  but

 they  provided  such  facilities  in  a  few  development  blocks  in  the  Eastern  Uttar

 Pradesh.  Thus  special  resources  are  to  be  utilised  for  this  area  in  order  to

 bring  it  at  par  with  the  rest  of  the  area.

 There  are  so  many  rivers  in  this  area  but  due  to  non-availability  of  trans-

 port  fac  ilities  people  have  to  face  serious  difficulties.  If  irrigation  and  trans-

 port  faci  lities  are  provided  to  this  area  I  am  confident  that  the  present  Govern-

 ment  is  capable  of  do  ing  this,  there  is  every  likelihood  of  becoming  this  area

 prosperous.

 Shri  Ugrasen  (Deoria)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  when  the  Patel  Commission

 was  appointed  I  was  a  member  of  Legislative  Assembly  and  also  worked

 with  the  Commission  for  several  months.

 The  Report  of  Patel  Commission  was  published  in  1964.  Then  the  Cen-

 Government  of
 tral  Government  gave  a  sum  of  Rs.  4.  80  crores  to  the  State

 Uttar  Pradesh  for  the  development  of  eastern  districts  of  the  state.  But  the

 Congress  Government  did  not  spend  t  hat  money  for  the  purposes  for  which

 Government.  I  tabled  a  question  on  that  issue
 it  was  granted  by.  the  Central

 letter  to  that  effect.  But  the  Government  did  not
 in  the  house  and  I  also  wrote

 pay  any
 heed  to  them.

 Patel  Commission  it  has  been  observed  regarding  the
 In  the  report  of  the

 people  of  this  area  that  apa  rt  from  it  people  have  been  leading  a  life  under  the

 most  deplorable  conditions.
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 16  1899  (wa)  qat  उत्तर  प्रदेश  के  चार  जित्हों  के  आथिक  पिछड़ेपन  कों

 दूर  करने  के  लिए  कायंवाही  के  बारे  में  प्रस्ताव
 माजा

 This  area  has  a  glorious  history.  It  is  the  land  of  Mahatma  Budha  and
 Swami  Mahavir.  The  people  of  this  area  took  active  part  in  the  freedom
 struggle  in  1857  and  1942.  Both  the  British  Government  and  the  Congress
 Government  had  done  great  injustice  to  the  people  of  this  area.  But  the
 people  of  the  eastern  region  whole  heartedly  supported  the  movement  of  Shri
 Jai  Prakash  Narain  as  a  result  of  which  we  are  here  to  ventilate  their  grievances.
 On  behalf  of  the  people  of  eastern  Uttar  Pradesh  I  would  like  to  bring  to  the
 Notice  of  the  House  that  there  is  a  wide  gap  between  per  capita  income  of  their

 people  and  their  of  western  Uttar  Pradesh.  In  1970-71  the  annual  per  capita
 income  of  people  of  eastern  U.P.  was  Rs.  221  while  the  average  income  of
 the  people  of  western  U.P.  was  Rs.  343.  Now  this  gap  has  further  widened.

 What  kind  of  socialism  is  this  that  we  have  no  land  while  the  big  land-
 lords  like  Surjit  Singh  Majithia  have  thousands  of  acres  of  land  under  the

 Ceiling  of  Land  Act  not  an  inch  of  land  could  be  taken  from  such  big’  landlords
 for  distributing  the  same  among  the  landless  persons.  All  the  labourers  found
 in  big  cities  like  Bombay,  Calcutta  belong  to  eastern  U.P.  We  are  Babu  Sahab
 in  Calcutta,  we  are  Bhaiya  in  Bombay  and  labourers  in  mines.  We  live  in

 Palanis  and  we  eat  crabs.  This  is  economic  condition  of  our  people.

 The  Patel  Commission  made  certain  recommendations  regarding  reclama-

 tion  of  land  in  the  districts  of  Azamgarh  and  setting  up  of  small  factories  in

 the  districts  of  Azamgarh  and  Deoria.  But  no  action  had  been  taken  on  them.

 The  sugar  mills  in  this  area  have  been  exploiting  the  people.  The  Government

 took  over  12  sugar  mills  and  paid  a  heavy  sum  of  Rs.  19  crores  to  them.  It

 has  been  reported  that  a  heavy  sum  has  been  misappropriated  by  the  officer.

 The  Hon’ble  Minister  should  look  into  it.

 I  have  been  demanding  for  a  long  time  that  a  factory  to  manufacture

 pickles  or  cold  drink  from  jack  fruit  should  be  set  up  in  this  area  but  nothing
 has  been  done  so  far  in  this  regard.  Handloom  industry  of  this  area  has  also

 failed.  Large  number  of  persons  belonging  to  this  area  were  in  Indian  National

 Army  but  they  have  neither  been  given  any  pension  nor  any  employment.

 I  would  like  to  suggest  that  the  Government  should  take  immediate  steps
 to  undertake  Karnali  project  with  the  help  of  Nepal  Government  in  order  to  pro-

 vide  electricity  and  itrigation  facilities  to  this  area.  Jalkundi  project  which

 is  also  known  as  Bhalu  dam  project  should  also  be  taken  up  immediately.  I

 also  suggest  that  the  Central  Government  should  grant  enough  amount  of

 money  to  the  State  Government  to  implement  the  recommendations  made  by

 the  Patel  Commission.

 There  is  a  wide  gap  between  per  capita  expenditure  of  Delhi  and  the  district

 of  Deoria.  In  reply  to  a  question  put  by  Shri  Madhu  Limaye  it  was  made  clear

 that-during  the  last  17-18  years  the  state  of  Uttar  Pradesh  was  given  much  less

 states.

 amount  in  terms  of  per  capita  investment  for  its  plans  as  compared  to  other

 I  would  like  to  suggest  that  the  river  valley  project  should  be  given  prio-
 शाडि  in  view  of  the  fact  that  these  projects  will  provide.  both  electricity  and

 irrigation  facilities  in  this  area.  The  Government  should  also  take  steps  to  start
 small  scale  industries  in  this  area  for  the  help  of  12-13  lakhs  of  unemployed.
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 Motion  Re.  Steps  for  Removal  of  Ecenqmic  Agrahayana  16,  1899  (Saka):
 Backwardness  of  Four  Districts  of  Eastern
 Uttar  Pradesh

 [Shxi  Ugrasen}

 I  would  also  like  to  suggest  that  the  colle  and  universities  should  be
 closed  for  six  years  and  all  the  leading  staff  sho  be  deployed  on  the  develop-
 ment  schemes  as  was  done  in  Shanghai.  There  is  no  doubt  that  financial  assist-
 ance  is  given  to  the  states  for  development  works  but  this  assistance  does  not

 percolate  to  the  persons  for  whom  it  is  provided.  I  appeal  that  the  Janata  Goy-
 ernment  should  accept  the  principle  of  ‘special  opportunities’  for  the  develop-
 ment  of  these  areas.

 According  to  the  figures  prepared  by  the  economic  department  there  are
 58  backward  districts  and  among  them  16  districts  are  in  eastern  U.P.  I  once

 again  request  that  the  Government  should  implement  the  recommendations.

 made  by  the  Patel  Commission.

 Mr.  Chairman :  The  time  allotted  for  this  item  is  over.

 Shri  0.  Tyagi:  Sir,  time  should  be  extended.

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  मुझे  समय  बढ़ाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 किन्तु  चर्चा  आज  समाप्त  हो  जानी  चाहिये  |

 ससापति  महोदय  :  प्रधान  मंत्रो  को  छः  बजे  जाना  है  मुझे  उन्हें  पांच  पैतालीस  पर  बुलाना

 होगा  |

 श्री  किः दौनश  बहादुर  प्रधान  मंत्री  कल  उत्तर  दे  सकते

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  यदि  इसकी  अनुमति  हो  तो
 में

 कल
 उत्तर  दूंगा  ।

 सभापति  महोदय  ठीक  है  प्रधान  मंत्री  कल  उत्तर  देंगे  तथा इस  पर  6-30  तक  चर्चा  चलेगी

 भी  mada  दत्त  :  महोदय  चर्चा  6-30  के  बाद  तक  चलनी  चाहिये  |

 सभापति  महोदय
 :

 क्या  सभा  इससे  सहमत  है
 कि

 चर्चा
 7-00

 बजे  तक  चले

 श्री  वयालार  रवि  :  हम  सहमत  हैं  ।

 समापति  महोदय
 :

 सभा
 7

 बजे  तक  चलेगी
 ।

 श्री  के०  लकप्पा  ः  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समथन  करता  हूं
 |  1962

 में  भायोग

 द्वारा  एक  ata  समिति  बनाई  गई
 थी  ।

 मेरे  पास  उसका
 प्रतिवेदन  इस  समिति

 को  उत्तर  प्रदेश

 के  इन  चार  पिछड़े  क्षेत्रों  के  पिछड़ेपन  के  कारणों  का  पता  लगाने  का  सौंपा  गया  था
 ।

 वास्तव  में

 हमारे देश  में  क्षेत्रीय
 विषमता  बहुत  अधिक  इस  क्षेत्रीय  विषमता  को  अवश्य

 दूर
 किया  जाना  चाहिये

 चाहे  यहं  विषमता  किसी  भी  भाग  में  हो  ।

 पंडित  नेहरू  ने  देश  को  वैज्ञानिक  योजना  का  सिद्धांत  दिया  किन्तु  उसकी  क्रियान्विति  नोकर  शाही

 के  हाथ  में  रहने  के  कारण  उस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  नह्दीं  हों  सकीं
 ।  ad  इस  समस्या  का  अध्ययन  विकास

 की  समा  और  संसाधनों  का  समान  वितरण  के  आधार  पर  होनी  पटेल  आयोग  की  frme

 भी  वैज्ञानिक  आधारों  पर  आधारित  नहीं  है  ।  already  में  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  पिछड़ेपन

 की  स्थिति  को  देश  के  प्रत्येक  भाग  से  निकाला  जायें  तथा
 प्रत्येक  क्षेत्र

 के
 ब्रासिग़ों  को  प्रगति  करने

 का  अदसर  दिया  जाय  ।
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 7  1977  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  चार  reat  के  अ।थिक  fraser  की

 ाा
 दूर  करने  के  लिए  कार्यवाही  के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  को  सिफारिशों  के  बारे  में  अलग-अलग  विचार  व्यक्त  किये  ह  ।  i

 ty  जयप्रकाश  नारायण  ने  हाल  में  कहा  है  कि  जितना  बड़ा  राज्य  होगा  उसकी  उतनी  हो  अधिक

 Eng  होंगो  ।  उत्तर  प्रदेश  देश  का  सबसे  बड़ा  राज्य  है  ।  यद्यपि  इस  राज्य  का  देश  को  राजनीति  में

 महत्वपूर्ण  दाथ  है  यह  उतना  ही  पिछड़ा  हुआ  है  ।

 हमारे  देश  में  प्राकृतिक  संसाधनों  की  भी  कोई  कमी  नहीं  है  ।  किन्तु  हम  उनका  उपयोग  करने  में

 e ary  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि  बड़े  राज्यों  में  ऐसा  प्रशासनिक  सुधार  होना  जिससे  क्षेत्रीय

 विषमता  उत्पन्न  न  हो  ।  पिछड़े  हुये  राज्यों  को  इस  ढंग  से  सहा  यता  दी  जानी  चाहिये  जिससे  वहाँ  प्रत्येक

 क्षेत्र  में  समानता  से  विकास  हो  ।  मुझे  खेद  है  कि  योजना  आ  योग  तथा  सरका र  वैज्ञानिक

 कोण न  अपना  कर  विकास  के  बारे में  देश  में  उत्पन्न  कर  रहे  है  ।
 अंत  में  सुझाव है  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  पि  छड़े  क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिय  कोई  योजना  बनाते  समय  सरकार  को  समूचे  देश  को

 ध्यान  में  रखकर  कोई  कदम  उठाना  चाहियें  ।

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  The  issue  of  backwardness  and  the

 regional  imbalances  in  the  country  has  been  discussed  in  this  House  at  various
 occasions.  The  mover  has  also  stated  that  the  backward  areas  are  found
 in  all  the  parts  of  the  country  and  not  only  in  U.P.  There  must  be  four  basis
 to  judge  the  backwardness  of  a  particular  area,  and  those  are  per  capita  income,

 per  capita  consumption  of  electricity,  quantum  of  unemployment  and  fourthly
 education.  I  suggest  that  the  Government  should  undertake  a  survey  of  back-
 wardness  on  the  basis  of  these  four  basis.

 Just  like  these  four  districts  of  Uttar  Pradesh  there  are  several  districts  in
 Bihar  which  are  backward  in  all  respects.  It  has  been  observed  that  more  and
 more  industries  and  power  projects  are  set  up  in  these  states  which  are  already

 developed  while  the  backward  regions  are  left  at  the  mercy  of  other  regions.
 The  nature  has  favoured  Bihar  very  much,  but  as  a  matter  of  fact,  there  is

 scarcity  in  plenty.  The  natural  resources  are  not  being  exploited  properly.
 The  local  people  are  not  getting  their  due  share  even  in  employment.

 The  areas  should  be  marked  on  following  basis:  Per  capita  income,  per

 capita  consumption  of  electricity,  Percentage  of  education  and  Percentage  of

 employment.

 The  Planning  Commission  asks  for  giving  matching  grants  to  the  states.

 The  policy  of  giving  matching  grants  by  the  centre  was  not  good  because  the

 poor  states  could  never  raise  resources  for  getting  more  financial  assistance

 from  the  Centre.  The  backward  areas  should  receive  special  consideration  from

 the  Government.

 Shri  Gauri  Shankar  Rai  (Ghazipur):  I  do  not  want  to  repeat  the  pitiable

 condition  of  this  area,  which  has  already  been  described  by  my  colleagues.  A

 commission  was  appointed  to  go  into  this  problem  in  1962  and  it  had  also

 submitted  its  report,  Once  the  Central  Government  had  also  given  some  funds,

 but  thereafter,  it  never  allocated  any  funds.  It  has  been  stated  in  the  report

 that  while  recommending  specific  schemes/  projects  of  development  in  different

 fields,  the  study  team  had  suggested  certain  recommendations  in  the  pattern
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 and  policy  of  central  assistance  to  the  states  for  development  of  backward  areas,
 special  machinery  for  implementation,  personnel  policy,  rationalisation  of

 administrative  procedure  to  accelerate  the  tempo  and  execution  of  the  develop-
 ment  plans  in  the  backward  areas.  No  action  was  taken  by  any  authority  on

 these  suggestions.  Unless  separate  funds  are  not  allotted  for  the  backward  areas
 and  special  attention  is  not  given  towards  implementation  machinery,  the  back-

 ward  8685  can  not  make  progress.

 The  Commission  had  also  suggested  that  among  the  Central  Project,  which

 could  be  set  up  in  this  area  were  machine  tools,  machine  tools  accessories,  tool
 list  units  and  a  small  tractor  manufacturing  unit.  It  should  also  06  possible
 to  locate  one  or  two  ordnance  factories  in  the  eastern  districts  of  U.P.  The

 Commission  thought  that  investment  of  Rs.  15  crores  could  be  envisaged  for
 this  purpose.  Steps  should  be  taken  to  implement  these  suggestions  of  che

 Commission

 It  is  really  a  matter  of  shame  for  all  of  us  that  despite  30  years  of  indepen-
 dance  and  well  planned  economy,  we  have  not  been  able  to  provide  drinking
 water  to  the  people.  In  Ghazipur  district,  which  I  represent  in  Parliament,
 about  600  villages  were  in  the  grip  of  water  famine  every  year.  Some  times
 one  thousand  villages  have  to  face  the  water  famine,

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।]

 [Dy.  SPEAKER  in  the  chair]

 If  roads  are  not  constructed  development  cannot  take  place  in  the  rural
 areas.  The  Ghazipur  district,  which  I  represent,  is  divided  by  rivers  in  three

 The  Central  Govt.  should separate  parts.  There  are  no  bridges  over  rivers.
 earniark  separate  funds  for  this  purpose  to  the  State  Governments.  These

 should  be  a  separate  machinery  for  the  implementation  of  the  schemes.  The

 credit  deposit  ratio  is  the  minimum  in  this  area  ie.  only  25  per  cent.  For
 whole  of  U.P.,  it  is  only  40  per  cent,  whereas  for  Kerala  and  Maharashtra  it  is
 110  per  cent  and  104  per  cent  respectively.  Provision  of  drinking  water  and
 roads  in  backward  areas  should  receive  top  priority.

 There  was  need  for  providing  infrastructure  for  development  of  these
 districts.  area.  Even Minor  irrigation  facilities  should  be  provided  in  this

 Primary  schools  are  not  there  and  arrangements  should  be  made  to  open  them.
 Unless  basic  needs  of  the  area  are  not  fulfilled,  the  socialism  cannot  be  brougit
 about.

 A  small  tractor  factory  should  be  set  up  in  this  area  so  that  farming  could
 be  mechanised.  People  in  the  area  could  be  benefitted  if  factories  for  manufac-

 turing  small  machinery  are  set  up  there.

 In  addition  to  special  aid,  incentive  schemes  should  be  formulated  for  this
 area  and  special  concessions  should  be  given.  Marketing  facility  should  be  pro-
 vided,  otherewise  the  industries  can  not  be  developed  there.

 Every  year  discussions  are  held  for  the  removal  of  regional  imbalances,  but
 it  no  attention  is  paid  on  these  discussion,  I  do  not  think  there  is  any  necessity
 of  my  continuing  member  of  this  House,
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 16  1899  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  चार  faecal  के  आर्थिक  पिछड़पन को

 दूर  क्ररने  के  लिए  कार्यवाही  के  बारे  में  प्रस्ताव
 लाल

 Shri  Ram  Naresh  Kushwaha  (Salem  pur)  :  It  was  a  matter  of  regret  that

 today  we  were  discussing  this  Report  which  is  fifteen  years  old.  During  these
 fifteen  years  the  world  had  gone  far  ahead,  but  these  districts  of  Eastern  U.P.
 had  became  even  more  backward.

 Whenever  the  question  of  backwardness  of  Eastern  Uttar  Pradesh  was  rais-
 ed  it  was  immediately  said  that  the  people  of  the  eastern  districts  were  lethargic.
 This  is  quite  wrong.  If  one  goes  round  the  country  and  see  the  manual  workers
 in  different  fields  he  would  find  that  most  of  them  were  from  Eastern  Uttar
 Pradesh  and  Bihar.  Therefore  it  is  not  proper  to  say  that  the  people  of  Eastern

 Uttar  Pradesh  were  lethargic.

 The  fact  is  that  if  Eastern  Uttar  Pradesh  is  backward  today,  it  is  because

 the  people  of  that  area  are  being  penalised  for  their  revolutionary  character.

 The  names  of  King  Salim,  Kunwar  Singh,  Bhanwar  Singh,  Gopal  Singh  and

 my  grandfather  Shri  Ram  Nath  Kushwaha  would  always  be  remembered  by
 the  people  for  their  heroic  fight  against  the  tyranny  of  the  then  rulers.

 Although  Eastern  Uttar  Pradesh  had  always  given  a  fight  to  the  parly  in

 power,  but  when  the  question  of  development  came  it  has  always  been  neglected.
 It  is  very  unfortunate.  It  is  high  time  that  Government  should  take  some  con-

 crete  steps  for  the  development  of  this  region  as  recommended  by  the  Patel

 Comunission.

 According  to  the  Commission  the  first  need  was  of  laying  broad  gauge  line

 there.  The  construction  of  a  railway  bridge  at  Chhatauni  was  very  necessary.

 So  long  a  broad  gauge  line  is  not  provided  there,  it  is  not  possible  to  industria-

 lise  that  region.

 During  the  rainy  season,  almost  whole  of  Eastern  Uttar  Pradesh  is  sub-

 merged.  It  is  very  necessary  that  Bhalu,  Karnali  Kiran  and  Pancheshwar  dam

 projects  were  implemented  soon  as  they  would  not  only  remove  the  shortage  of

 water  and  electricity  there,  but  also  provide  an  adequate  source  for  irrigation

 र्  land.

 A  change  in  the  administrative  structure  is  the  need  of  the  hour.  The  pre-

 sent  bureaucracy  has  not  been  given  the  training  in  development  work.  There

 is  great  need  to  bring  about  a  radical  change  in  its  attitude.  So  long  as  this  is

 not  done  let  alone  Eastern  Uttar  Pradesh,  the  nation  as  a  whole  can  not  make

 much  progress.

 In  order  to  develop  this  region  some  big  factories  should  be  set  up  there  and

 there  should  also  be  some  small  industries  to  feed  them.  Carpet  making,  hand-

 loom  and  fruit  preservation  industries  should  be  encourag  ed  there  as  the  carpet

 making  and  handloom  industries  are  very  old.  We  want  that  whatever  the

 Government  did  there,  it  should  be  so  planned  that  people  can  get  employment

 to  earn  their  livelihood.

 एस०  संत्यनारायग  राव  पोठासोन  |

 Rao INAV  in  the  chair.) [Suri  M.  SATYANARAIN
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 Half  an  hour  discussion  Agrahayana  16,  1899  (Saka)

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Baharaich):  The  report,  which  we  are  discussing
 is  thirteen  years  old.  When  India  became  independent,  U.P.  ranked  third  among
 the  prosperous  states  of  the  country  and  now  it  is  third  from  the  bottom.  The
 question  of  backwardness  is  not  confined  only  to  these  four  districts,  but  it
 covered  the  whole  Eastern  Uttar  Pradesh.  It  is  apparent  that  the  previous
 regime  did  nothing  for  the  economic  upliftment  of  Eastern  U.P.

 The  eastern  region  is  very  rich  in  natural  resources  and  the  1810  there  is
 very  fertile.  But  still  it  could  not  prosper.  People  there  had  no  proper  source  of
 livelihood.  Even  drinking  water,  facilities  were  lacking  in  these  areas.

 In  Baharaich,  the  land  is  very  fertile  and  gives  good  agricultural  produce.
 But  proper  transport  facilities  do  not  exist  there  and  due  to  this,  the  farmers
 face  great  difficulties  to  bring  their  produce  to  different  markets  and  thus  they
 are  exploited  by  the  local  traders.  There  are  also  no  adequate  irrigation  faci-
 lities  in  this  area.  Government  should  pay  proper  attention  to  these  two  as-

 pects.  Due  to  inability  of  the  Government  the  poor  people  are  rushing  towards
 the  cities  to  earn  their  livelihood.

 A  great  hue  and  cry  is  being  made  by  some  Members  about  Harijans  and

 they  are  criticising  the  Janta  Government  on  this  issue.  It  may  be  mentioned
 here  that  there  are  21  per  cent  Harijans  in  the  population  of  these  four  districts.

 But  the  previous  Government  had  dene  nothing  for  the  betterment  of  these

 people.  The  recommendations  made  by  the  Patel  Commission  were  not  at  all

 implemented.  The  present  Government  should  see  that  the  recommendations

 of  this,  Commission  are  now  implemented  without  any  delay.  These  are  very

 good  recommendations.  Establishment  of  small  scale  industries  in  these  areas

 would  go  a  long  way  to  remove  economic  backwardness  there.

 aS

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 देश  a  बाढ़  की  स्थिति

 श्री  प्रवचभाई  मेहता  :  में  14  1977  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  126

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  चर्चा  उठा  रहा  हूं  ।  बाढ़  और  अफल  को  स्थिति  हमारे  देश  में  स्थायी  हों

 चुकी  देश  में  बाढ़  से  अत्यधिक  हानि  होतो  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारें  दोनों ही

 बचाव  और  पुनबवंसन  कार्य  पर  भारी  धनराशि  खं  करती  लेकिन  अधिकांशतया  बाढ़ग्रस्त  रहने

 वाले  क्षेत्रों  में  बाढ़  तियन्त्रण  के  लिए  बहुत  कम  काय  वाहो  की  गई  है  ।

 बाढ़  से  प्रति  वष॑  औसतन  1:24  करोड़  रुपये  का  नुकसान  होता  है  यह  तो  प्रत्यक्ष  नुकसान  है

 इसके  अलावा  जो  अप्रत्यक्ष  नुकसान  होता  वह  तो  और  भो  ज्यादा  है  ।

 ag  1953 से  1971  तक  को  अवधि  के  दौरा  न  कुल  2,360  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ  था  ।

 औसत  वाधिक  क्षति  55  करोड़  बेठतो  ad  1967-77  की  अवधि  में  औसत  वार्षिक  क्षति  311

 करोड़  रुपये  है  यह प्रति  ag  बढ़ती हो  जा  रही  है  ।  वर्ष  1977 के  दौरान  312.  15  करोड़  रुपये

 की  क्षति  हो  चुकी  है  ।
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 7  1977
 आधे  घंटे  की  पर्चा

 माननाय  मंत्रो  महोदय  मे  6  1977  को  देश  कौ  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा

 पटल  पर  रखा  उसक  अनुसर  गुजरात  के  1,587  ग्रामों  में  9.  68  लाख  आबाद  पर बुरी  ह

 प्रभावित  हुई  थी  ।  14  1977  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  126  के  उत्तर  में  ag  बताया  गया

 है  कि  गुजरात  में  32.97  लाख  जनता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 मेरे  जिले  भावनगर  में  एक  नदो  कालूमार  है  |  एक  अन्य  नदो  घेलो  है  ।  अगर  इन  दोनों  नदियों

 को  नियन्त्रित  कर  लिवा  तो  बाढ़  पोड़ित  ग्रामोण  जनता  का  सुरक्षा  हो  सकेंगो  और  भावनगर

 पत्तन  भो  सहो  हालत  में  रह  सकेगा  |

 अब  राहत  कार्यों  के  लिए  धन  का  व्यवस्था  करने  का  प्रश्त  आता  है  ।  इस  समय  छठें  वित्त  आयोग

 की  REA KEL  के  अनुसा र
 घत  का  प्रावधान  किया  जाता  है  ।  छठें  वित्त  आयोग  ने  केन्द्रीय  और  राज्य

 अंशदानों  से  एक  राष्ट्रीय  निधि  की  स्थापना  को  व्यवहायं  नहीं  माना  है  |  तदथं  आधार  पर  राहत  कार्यों

 के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने  को  भी  उतने  उतचात  नहों  ठद्  CAT  योजना  व्यय  के  अन्तगंत  ही

 राशि  की  व्यवस्था  करने  की  बात  GS  वित्त  आयोग  ने  कही  है

 अनुभव  ते  यह  विद्ध  हो  गया  है  कि  छड़े  faq  आयोग  का  फार्मूला  अपर्याप्त  BI  वास्तविक

 स्थिति  को  ब्यान  में  रखते  हुए  इत  फामूंला  में  संशोधन  किये  जाने  का  आवश्यकता  है  ।  मैं  मन्त्री

 दनस  पह  ai  जानना  चाहता  हूं  कि  गुजरात  सहूं।त  विभिन्न  राज्यों  में  बाढ़
 नियंत्रण  योजनाओं  को

 क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  ठोस
 कायं  वाह  को  है  अथवा  करने  का  विचार  में  यह  भी

 जान  agar  हूं  कि  कया  Beara  सरकार  छठ  वित्त  आयोग  को  सिफारिशों  के  अलावा  भो  राज्यों  को

 अतिरिक्त  धनराशि  को  व्यवस्था  करेगो  ?

 श्री  To  मालन्ना  (fragt )  :  लगभग  हर  वर्ष  बाढ़ों  के  कारण  देश  में  भारों  क्षति  होतो है
 ै  द

 ry जित  राज्यों  से  होकर  नदियाँ  जाता  ar  Ye  ए  राज्यों  में  बल्कि  अन्य  राज्यों  में  भो  बाढ़  के  कारण

 क्षति  जेसा कि  अभो  हाल  में  आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  में  समुद्री  तुफान  के  कारण  हानि

 हुई  है  बाढ़  के  कारण  हजारों  लोगों  और  जानवरों  को  अपनो  जान  से  हाथ  धोना  पड़ता  मकान

 और  झोंपड़ियां  नष्ट  हो  जाती  हैं  ।  राज्य  बहुत  गरीब  हूं  और  वे  बाढ़  के  का  रण  जरूरत  पड़ने  वाला  धन

 पुरा  नहीं  वार  सकते  ।  में  करता हुं  कि  केन्द्रीय  कोष  आवश्यक  है  ।  कया  में  जान  सकता  हूं  कि

 के  का रण  प्रतिवर्ष  कितनी  क्षति  होतो है  और  बाढ़  नियन्त्रण  उपाय  कितने  क्षेत्रों  में  किये  जाते  हैं  ।

 क्या  सरकार  बाढ़  से  सुरक्षा  करने  की  व्यापक  योजनाओं  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 अन्त  हमा रो  बाढ़ की
 चेता

 वनो  देने  की  व्यवस्था ठीक  नही ंहै
 ;  इसके

 लिये  पर्याप्त  और

 निकतम  उपाय  किये  जाने  चाहियें  |

 श्री  faa  ag  :  हमारे  देश  में  कुल  250  लाख  हेक्टर  बाढ़-ग्रस्त  क्षेत्रों  में  से  केवल

 95  लाख  हेक्टर  में  रक्षात्मक  उपाय  किये  जाते  हूँ  ।  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  शेष  155

 लाख  हेक्टर  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?  क्या  सरकार  इसके  लिये  ga  कार्यक्रम  तयार

 करेंगी  ?

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  गठित  उत्तर  बंगाल  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  ने  अपनी  सिफारिशें  देदी  हैं  ;

 यदि  उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  विचार  है  ?

 क्या  सरकार  बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  की  जिम्मेदारी  राज्यों  पर  डालने  %  बजाय  स्वयं  बाढ़

 may  उपाय  करेगी  ?
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 Half  an  hour  discussion

 ee

 December  7,
 an

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  में  श्रो  मेहता  का  आभारो  हूं  कि  उन्होंने

 यह  चर्चा  garg,  ययपि  यह  चर्चा  प्रश्न  के  उत्तर  से  उत्पन्न  नहीं  होतो है  |

 तबापि  पहूं  जान  का  रो  मांगी  TIT  है  कि  बाढ़-ग्रस्त  राज्यों  को  कितन  सहायता  दा  गई  इस

 सम्बन्ध  में  में  ॥ना  चाहुंगा  कि  विभिन्न  राज्यों  में  क्षति  का  जायजा  लेने  के  लिये  केन्द्रीय  दल  भेजा  गया

 था  ।  ये  दल  हिमाचल  उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  और  अब  तमिलनाडु  और  आन्ध्र  प्रदेश  में  भेजे  जा  एक  दल  केरल  गया  है  ।

 विभिन्न  राज्यों
 को  योजना  सहायता  को  निम्न  राशि  मंजूर  को  गई  ।

 आसाम  :  4,98,  28,000  रुपय  या  पांच  करोड़  रुपय  |

 पश्चिम  बंगाल  441  लाख  रुपये  ।

 43  करोड़  रुपये  ;  करोड़  97  करोड़

 हिमाचल  11  करोड़  52  करोड़  रुपये  ओर  उत्तर

 10  करोड़  रुपये  आन्क्न  प्रदेश  और  तमिलनाडु  के  बारे  में  में  कल  एक  लम्बा  विवरण  दे  चुका हूं
 ।

 इसके  अतिरिक्त  area  खाद्य  निगम  को  अनुदेश  दिये  गये  हें  कि  राहत  के  रूप  आसाम  को

 20,000  टन  गेहूं  और  पश्चिम  बंगाल  को  10,000  टन  गेहूं  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान

 को  10,000  टन  और  हिमा चल  प्रदेश  को  5,000  टन  गेहूं  वितरण  के  लिये  सप्लाई  करने  का  fay

 किया  है  ।

 एक  AAT  सदस्य  ने  जानना  चाहा  है  कि  कितने  क्षेत्र  में  बाढ़  आई  है  और  कितना  नुकसान  हुआ

 जैसा  कि  श्री  चित्त  बसु  ने  बताया  250  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  में  बाढ़  आती  है  और  अब  तक  95

 लाख  हेक्टर  में  रक्षात्मक  उपाय  किये  गये  इस  पर  533  करोड़  रुपये  ्  हुए  हैं  ।

 श्री  चित  बब ु:  मैंने  पुछा  था  कि  शेव  क्षेत्र में  आप
 क्या  उपाय

 करने  जा  रहे  हें ?

 श्री  सुरजीत  fag  पहले  जितना  काम  किया  गया  है  उससे  और  अधिक  काम  किया

 जा  रहा है  ।

 जहां तक  कुल  क्षति  का  प्रश्न  1971
 में  कुल

 क्षति  631  करोड़  रुपये  की  हुई  1972

 में  158  करोड़  रुपये  1973 में  569  करोड़ रुपये
 1974

 में
 569

 करोड़  रुपये
 1975

 में  471  करोड़  रुपये  को  और  1976 में
 886

 करोड़  रुपये
 को  क्षति  हुई  ।

 इस  वब  को  क्षति  का  कोई

 अतुनात  नहीं  अतः  हम  कुल  क्षति  का  अनुमान  लगाने  को  स्थिति  में  नहीं  हूँ  ।

 गुजरात  में
 पिछले  वर्षों

 में
 15.  97  करोड़  रुपये  का  औसत  नुकसान  होता  रहा  है  इस  qa  यह

 क्षति  53  करोड़  रुपये  की  हुई  है  ।

 इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  प्रति  व  क्षति  बढ़ती  जातो ंहै
 ऐसा  कई  कारणों  से

 मूल्य  भी  बढ़ते  हम  क्षति  का  अनुमान  प्रचलित  मूल्यों  के  हिसाब  से  लगाते  इन  बाढ़ों  की

 रोकथाम  के  लिपे  प्रयास  किये  जा  रहे  इस  काय  के  लिये  बाढ़ों  सम्बन्धी  राष्ट्रोय  आयोग  गठित  क्या

 गया  &  इस  आयोग  के  सदस्यों  ने  सभी  राज्यों  से  जानका
 रो

 प्राप्त  करने  के  लिये  प्रश्नावलियां  भेजो

 परन्तु  उन्होंने  इसे  संत्तोबवजनक  ढंग  से  CATHIT  नहीं  किया  है  ।  आयोग  को  अधिकांश  राज्यों  से

 उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।
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 उन्होंने  अनेक  राज्यों  का  दौरा  भो  किया  है  ।  उन्होंने  उन  राज्यों  के  मंत्रियों  के  साथ  भी  विचा

 विम  किया  है  परन्तु  उनसे  उतना  उत्तर  नहीं  मिला  जितनी  अध्यक्ष  को  आशा  थी  ।

 हम  व्यापक  योजना  बनाने  को  तथा  प्राथमिकता एं  निर्धारित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हें  कि  किस

 क्षेत्र  के  लिये  किस  प्रकार  का  काम  आरंभ  किया  जाये  |

 इस  सम्बन्ध  में  मूझे  सुझाव  दिये  गप  हैं  कि  ब्रह्मापुत्र  में  सिलने  वालो  सभो  नदियों  पर  बांध  बनाये

 जाने  च  दूसरे देश  इत  काय  को  क  रने  देने  के  लिये  त  यार  नहीं  बिहार  के  लिये  नेपाल  में  बांध

 बनाना  पड़ता  को  तो  aaa  सहमत  हो  जाता  है  और  कभो  नहीं  |  आसाम  के  मामले  में  भी  ऐसा

 ही  हमने  इन  नदियों  में  अने  वा  लो  बाढ़ों का  aaa  के  लिये  प्रस्ताव  किये  हैं  और  उस  पर  ait

 विचार  कर  रहे  है  ।

 श्री  | महता  छठ  वित्त  आयोग  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  जितना  धन  पाने  का

 हक  क्या  केन्द्रीय  सरकार  उससे  अधिक  fata  सहायता  देगी  ?  क्या  सरकार  के  विचाराधीन

 राज्यों  को  दो  जाने  वालो  सहायता  का  पुर्नवलोकन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 मैंने  अपने  जिले  को  दो  नदियों  के  बारे  में  जो  सुझाव  दिया  है  उसके  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 श्री  सुरभोत  fag  qatar  :
 गुज  पत  के  लिये  दी  गई  सहायता  4  करोड़  55  लाख  रुपये  सोमान्त

 धन की  थी  और इस  ag  10  करोड़  43  लाख  रुपये  दिये  गये  है  |

 माननोय  सदस्प  के  दो  नदियों  के  सुझाव  के  बारे  में  मैं  यह  जांच  करवा  ना  सुनिश्चित  करुंगा  कि

 बाढ़ों  को  रोकथाम  के  लिये  सहायता  दो  जायें  ।

 Shri  Ugrasen  :  Will  the  hon.  Minister  ask  the  National  Flood  Commission

 to  send  questionnaires  to  M.  L.  As.  and  M.  Ps.  also.

 afl  घुरजीत  fag  बर्नाला  :  में  आयोग  से  अनुरोध  करूंगा  कि  ag  संसद  सदस्यों  को  भी

 बली  भेजे  |

 श्री  चित्त  बसु  :  मेरे  प्रश्न  जो  उत्तर  बंगाल  बाढ़  आयोग  के  बारे  में है  का  उत्तर  नहीं  दिया

 गया है  ।

 at  उुरनोत  fre  बर्नाला  मेरे  वापर  विश्तुत  जानकारी  नहीं  में  इसका  पता  करूंगा  ।

 लोक  सभा  गुरुवार  9  1977/17  1899  में  ग्यारह  बजे

 Aoqo  तक  क  लिय  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  Clock  on  Thursday,
 December  9,  1977/Agrahayana  17,  1899  (Saka)
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